हि www.ghoonghatkibagawat.com 


छच्ाब् 


वर्ष : 23 अंक : 4I 


वापसी पर भाजपा संविधान बदल देगी, मोदी हैं “महंगाई मैन' 


गोरखपुर 


_ghoonghatkibagawat37@gmail.com 


28 अप्रैल 2024 


mail.com 


ghoonghatkibagawat.com 


63 


UP/HIN/l999/282 


नांगे मागायला 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र) 


पृष्ठ : 08 


मूल्यः 2//- 


प्रियंका गांधी 


धरमपुर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाडा ने दावा किया कि 
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का शीर्ष नेतृत्व भले 
ही अभी इस बात से इनकार करने का दिखावा कर रहा हो, 
लेकिन यदि भाजपा सत्ता में फिर से आ गई तो यह संविधान 
बदल देगी। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर 
निशाना साधते हुए प्रियंका ने उन्हें “महंगाई मैन' करार 
दिया। कांग्रेस नेता ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) क लिए 
आरक्षित वलसाड लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अनंत 
पटेल के समर्थन में यहां आयोजित एक रैली में कहा 
“भाजपा नेता और उम्मीदवार कह रहे हैं कि वे संविधान 
बदल देंगे लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इससे इनकार कर रहे 
हैं। यह उनकी रणनीति है।'' प्रियंका ने कहा, “शुरू में, वे 
उससे हमेशा इनकार करते हैं जिसे वे करना चाहते हैं। लेकिन 
सत्ता में आने पर वे इसे लागू करते है। वे आम लोगों को 
कमजोर करने और उन्हें हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों 
से वंचित करने के लिए संविधान को बदलना चाहते हैं।'' 
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के दौरान मंच पर 
““सुपरमैन'' की तरह आते हैं लेकिन आपको उन्हें “महंगाई 


मेन'' के रूप में याद रखना चाहिए। 
प्रियंका ने कहा, “भाजपा नेता प्रधानमंत्री | 
को शक्तिशाली नेता के रूप में पेश करते 
हैं और (रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में) | 
कहते हैं कि वह 'चुटकी बजाकर लड़ाई 
रुकवा देते हैं' तो फिर वह गरीबी को भी 
इसी तरह से क्यों नहीं दूर कर पा रहे।'' 
उन्होने दावा किया कि मोदी के गृह राज्य # ¢ 
गुजरात में और देश में आदिवासी महंगाई, बेरोजगारी, कम 
पारिश्रमिक, जमीन गंवाने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे 
मुद्दों और अन्य अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस 
महासचिव ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 
वह शहरी इलाकों में ।00 दिन के काम को गारंटी के लिए 
मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधि 
नियम) जैसी रोजगार गारंटी योजना लाएगी। उन्होंने यह भी 
कहा कि कांग्रेस सरकारी नौकरियों में करीब 30 लाख 
रिक्तियों को भरने, मछुआरों को सब्सिडी पर डीजल देने, 
न्यूनतम पारिश्रमिक को बढ़ाकर 400 रुपये करने, अनुसूचित 


जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 
उप-योजनाएं बनाने, आदिवासियों के लिए 
विशेष बजट लाने और आदिवासी बहुल 
इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने क 
लिए प्रतिबद्ध है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि 
प्रधानमंत्री मोदी ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम 
श केवल आम चुनाव को ध्यान में रखकर घटाये 
हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि लोगों के 
लिए मोदी के मन में कोई सहानुभूति नहीं है। “संपत्ति के 
पुनर्वितरण'' को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस पर किये जा रहे 
हमले पर भी उन्होंने जवाब दिया। प्रियंका ने कहा, “वह अब 
लोगों को चेतावनी दे रहे हें कि कांग्रेस तलाशी लेने के लिए 
उनके घरों में एक्स-रे मशीन के साथ घुसेगी, इसके बाद 
आपके गहने और यहां तक कि मंगलसूत्रछीन लेगी और इसे 
अन्य लोगों को दे देगी। क्या यह कभी संभव है? क्या वह ६ 
बराहट में ऐसा कह रहे हैं।'' उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी 
शिक्षा, स्वास्थ्य या महंगाई क बारे में कभी बात नहीं करते। 
मुझे नहीं लगता कि लोग और पांच साल इसे बर्दाश्त करेंगे... 


गर्मी दिखा रही 
अपना प्रचंड स्वरूप 


भुवनेशवर। ओडिशा में जारी भीषण गर्मी के बीच 
शुक्रवार को राजधानी भुवनेश्वर में तापमान 44.6 डिग्री 
सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस गर्मी के मौसम के 
दौरान सबसे अधिक है। मौसम वैज्ञानिक उमाशंकर दास ई 
ने यहां संवाददाताओं को बताया कि अपराह्न 2.30 बजे | 
भुवनेश्वर का तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच झि 
गया। उन्होंने कहा कि इस सीजन में ऐसा पहली बार है 
जब भुवनेश्वर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार 
कर गया। दास ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग 
(आईएमडी) ने लोगों से पूर्वाह्न ।] बजे से अपराह्न तीन 
बजे के बीच अपने घरों से बाहर नहीं निकलने का आग्रह 
किया है क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण 
गर्मी और तीव्र आर्द्रता की स्थिति बनी हुई है। 


कोलकाता। ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते 
हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक निर्देश 
आईएमडी ने कहा कि भुवनेश्वर क बाद झारसुगुड़ा में जारी कर पश्चिम बंगाल में सरकारी प्रायोजित और 
तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस, राउरकला में 42.5, सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-20]6 
चांदबली में 42.4 और संबलपुर में 42.] डिग्री सेल्सियस (एसएलएसटरी) की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की गई 


दर्ज किया गया। भुवनेश्वर के मौसम विज्ञान केंद्र सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। नियुक्तियों को रद्द करने 
अपने मध्याह मौसम बुलेटिन में कहा कि प्रचलित क अलावा न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति 
उत्तर-पश्चिमी/पश्चिमी शुष्क हवा और उच्च सौर सूर्यातप मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो 
के कारण, अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा के कई (सीबीआई) को नियुक्ति प्रक्रिया की गहन जांच करने का 
स्थानों पर दिन के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की निर्देश दिया। सीबीआई को तीन महीने के भीतर अपने 
मामूली वृद्धि होने की संभावना है। निष्कर्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। 

इसके बाद, अगले चार से पांच दिनों के दौरान राज्य पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) 
के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान (दिन का तापमान) क्रो नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश 
सामान्य से चार से छह डिग्री सेल्सियस अधिक रहने को दिया। एसएलएसटी-20]6 में 24,640 उपलब्ध पदों के 


संभावना है। लिए 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया। 


वह केवल बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं और दुनिया भर 
में घूमते हैं। अब, लोग उनका रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, तो 
वह घबरा गए हैं। यही कारण है कि वह हिंदू-मुस्लिम या 
विश्वगुरु बनने के मुद्दे उठा रहे हैं।'' 

उन्होंने कहा कि इस तरह को बातों का कोई मतलब नहीं 
रह जाता जब प्रधानमंत्री लोगों को रोजगार या पेयजल मुहैया 
नहीं कर सकते। प्रियंका ने कहा, ''वह देश क ऐसे पहले 
प्रधानमंत्री हैं जो इस तरह से झूठ बोलते हैं। उन्होंने हमारे पूरे 
परिवार को अपशब्द कहे, चाहे वह मेरी मां, दादी, दादा, भाई 
(राहुल गांधी) और मेरे पति हों। लेकिन हमने इसकी कभी 
परवाह नहीं की। वह जो कुछ चाहते हैं उन्हें कहने दें।'' 
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक 
सभ्य इंसान थे। भाजपा ने वलसाड सीट पर कांग्रेस के अनंत 
पटेल के खिलाफ धवल पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। 
गुजरात को सभी 26 लोकसभा सीट पर सात मई को आम 
चुनाव के तीसरे चरण में मतदान होगा। भाजपा ने 204 और 
20]9 क आम चुनावों में राज्य को सभी सीट पर जीत 
हासिल को थी। 


उच्च न्यायालय के निर्णय के अपर आमने सामने की टक्कर में 
कोर्ट में ममता सरकार देगी चुनोती 


तीन लोगों की मौत 


कानपुर। जिले क बिधनू थाना क्षेत्र में कानपुर-सागर राजमार्ग 
पर शनिवार को एक कार और ट्रक को आमने-सामने टक्कर 


कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए फिरदौस हो जाने से एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी बहू सहित तीन 
शमीम ने कहा कि रिक्तियों के लिए कुल 25,753 लोगों की मौत हो गई जबकि इन बुजुर्ग का बेटा और पैत्र 
नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, खंडपीठ गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस क मुताबिक मृतकों की 
ने आदेश पर रोक लगाने के कुछ अपीलकर्ताओं के पहचान हबीब (85), उनकी बहू हुस्नआरा (45) और ड्राइवर 
अनुरोध को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंकेज वर्मा (34) के रूप में हुई है। ये सभी फतेहपुर जिले 
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित खंडपीठ ने क॑ निवासी थे। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) रवींद्र कुमार ने कहा 


कक्षा 9, 0 क शिक्षकों की श्रेणियों में एसएससी द्वारा 
नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन से संबंधित 
कई याचिकाओं और अपीलों पर व्यापक सुनवाई की थी। 
पश्चिम बंगाल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 206 शि 
क्षक भर्ती परीक्षा क माध्यम से को गई सभी नियुक्तियों 
को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले की 
आलोचना करते हुए इसे ष्अवैधष बताया। उन्होंने यह भी 
कहा कि उनकी सरकार फैसले को चुनौती देगी। बनर्जी ने 
उत्तर बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित 
करते हुए कहा, “सभी भर्तियों को रद करने का अदालत 
का फैसला अवैध है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं 
जिन्होंने नौकरियां खो दीं।₹ हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 
आपको न्याय मिले और आदेश को ऊपरी अदालत में 
चुनौती दी जाएगी।श बाद में करणदिघी में एक अन्य रैली 
को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने कहा, ष्सभी फैसलों को 
स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। हम आदेश को सुप्रीम 
कोर्ट में चुनौती देंगे। यह आदेश चुनावों के बीच भाजपा 
क निर्देशों के अनुसार पारित किया गया था। 


मालदा दक्षिण के रोड शो में किया वादा 


35 सीटें मिलीं तो अवैध घुसपैठियों से मुक्ति गारंटी 


कोलकाता। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता 

मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रोड | 
शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 
ममता का असली चेहरा लोगों क सामने 9७ ट 
उजागर हो गया है। पश्चिम बंगाल जल्द 
ही टीएमसी को सबक सिखाने जा रहा 
है। एक ओर तो ममता दीदी घुसपैठियों को § 
प्रदेश में आने दे रही हैं, दूसरी ओर 
शरणार्थियों को नागरिकता का विरोध कर 
रही हैं। कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की 
हिम्मत नहीं है कि वो सीएए को हटा 
सके। हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता 
मिलेगी। जो (ममता बनर्जी) मां, माटी और 
मानुष का नारा देकर सत्ता में आई, वह इन 
सबके मूल का अपमान कर रही हैं। 


और मानुष को भ्रष्टाचार और हिंसा के 
माध्यम से श्नष्टश कर दिया गया। आज 
टीएमसी को सबक सिखाने का समय आ 
गया है! ममता की असुरक्षा उन्हें यह 
सुनिश्चित करने से रोकती है कि पश्चिम 
बंगाल के लोगों को केंद्रीय योजनाओं का 
अमित शाह ने कहा कि संदेशखाली में लाभ मिले। आज मैं गारंटी देता हूं कि 
माँ का अपमान किया गया, माटी को अगर आप हमें 30 सीटों का आशीर्वाद 
बांग्लादेशी घुसपैठियों को सौंप दिया गया, देंगे तो ममता आपका हक नहीं छीन 


200-200 लोग मारे जाते 


हत्या होती है। 


पाएंगी। ममता बनर्जी क राज में चुनावी 
हिंसा होती है। पंचायत चुनाव के दौरान 


और विधानसभा चुनाव के बाद लोगों की 


देशभर में चुनाव होते हैं, कहीं हिंसा नहीं 
होती है, बंगाल में चुनावी हिंसा होती है 
इसका कारण सिर्फ टीएमसी है। एक ओर 
तो दीदी आप घुसपैठियों को प्रदेश में आने 


| ध दे रही हो, दूसरी ओर शरणार्थियों की 


= नागरिकता का विरोध कर रही हो। कांग्रेस 
> पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है 
ह च कि वो न। को हटा सके। हर हिंदू 
शेः शरणाथी को नागरिकता मिलेगी। मोदी जी 
= के शानदार नेतृत्व ने 80 करोड़ से अधिक 
' गरीबो को मुफ्त राशन उपलब्ध 
कराया। यह उनके नेतृत्व में ही है कि 4 
करोड़ से अधिक लोगों को पक्क घर 
उपलब्ध कराए गए और लगभग ।4 
करोड़ घरों को नल के पानी का कनेक्शन 
दिया गया। अगर 209 के लोकसभा 
चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा क 8 
सीटें जीतने से अयोध्या में राम मंदिर के 
उद्घाटन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, तो 
इस बार 35 सीटें जीतने से निश्चित रूप 
से अवैध घुसपैठ से मुक्ति की गारंटी 
मिलेगी। 


हैं। लोकसभा 


कि एक ही परिवार के पांच सदस्य एक कार से कानपुर जा 
रहे थे और जब यह कार बिधनू में माधवबाग के पास पहुंची 
थी तब चालक पंकज वर्मा ने दूसरे वाहन कार को ओवरटेक 
करने का प्रयास किया, ऐसे में कार ट्रक से टकरा गयी। 
उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल हुए सभी पांच कार 
सवारों को बिधनू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, 
जहां उनमें से तीन को मृत घोषित कर दिया गया। 


फिर चोटिल हुईं ममता बनर्जी 


दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस 

सुप्रीमो ममता बनर्जी शनिवार को दुर्गापुर में एक हेलीकॉप्टर 
के अंदर फिसलकर गिरने से घायल हो गई। यह घटना तब 
हुई जब वह हेलिकॉप्टर के सामने रखी चल सीढ़ियों से 
ऊपर चली गई और उसके अंदर सीट लेने ही वाली थी। 
हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री के चढ़ने का इंतजार कर रहा था, 
ताकि वह उड़ान भर सक। ममता बनर्जी को मामूली चोट 
लगी और उनके सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उनकी मदद की। बाद 
में, उन्होंने आसनसोल की अपनी निर्धारित यात्रा जारी रखी। 
मई में बंगाल की मुख्यमंत्री को कोलकाता में अपने घर के 
पास गिरकर घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया 
गया था। दृश्यों में उसके माथे पर गहरे घाव से उसके चेहरे 
से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे राजकीय 
एसएसकएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जून 2023 
में, खराब मौसम के कारण उनके हेलीकॉप्टर को सिलीगुड़ी 
के पास सेवोके एयरबेस पर आपातकालीन लैंडिंग करनी 
पड़ी, जिसके बाद ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई। 
उसके बाएं घुटने के जोड़ और बाएं कूल्हे के जोड़ में 
लिगामेंट घाव हो गए। ।4 मार्च को, 69 वर्षीय तृणमूल 
कांग्रेस सुप्रीमो कोलकाता में अपने कालीघाट आवास के 
अंदर गिर गई और उनके माथे और नाक पर गंभीर चोट 
लगी। उन्हें कुछ घंटों के लिए अस्पताल में भर्ती कराना 
पड़ा। तब बनर्जी के भाई, कार्तिक बनर्जी ने एक बंगाली 
समाचार चौनल को बताया था कि टीएमसी नेता को 
मस्तिष्क आघात हुआ था और उनके माथे और नाक पर 
तेज चोट लगी थी, जिससे काफो खून बह रहा था। 
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प्रत्येक रविवार को 
समाचार पत्र 


पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता माइक्रो प्लास्टिक 


वजहों हमारा पर्यावरण और वातावरण दुषित 
होरहा है, जिसके हम किस्तों में शिकार बन 
रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण हम 
पहले से ही कई बीमारियों की जद में हैं, 
लगातार प्रदुषण के कारण हमारीसांसे उखड़ 
रही हैं तो आए दिन जलवायु परिवर्तन की 
वजहों से हमें अकल्पनीय विपत्तियों के दौर से 
गुजरना पड़ रहा हैंउस पर घातक व मारक 
माइक्रो प्लास्टिक ने हमें चिंता मेंडाल दिया है। 
प्लास्टिक क कण जाने-अनजाने में 
हमारीआंखों से होते हुए शरीर के महत्त्वपूर्ण 
अंगों तक पहुंच रहेहैं, जो हमारे दिमाग पर भी 
असर डालने लगा है। दिमाग तकअसर डालने 
का मतलब मानव जाति क लिए प्लास्टिक 
केछोटे-छटे कण खतरनाक संदेश दे रहे हैं। 
इसलिए हमें इस खतरे को देखते हुए पहले ही 


चेत जाना चाहिए। द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू के विकल्प समय-समय पर सुझाएगए हैं। 


मेक्सिको एंड हेल्थ साइंसेजसे जुड़े बैज्ञानिकों 
ने एक अध्ययन में यह दावा किया है किमा. 
इक्रो प्लास्टिक ने हमें गहरे तौर पर अपने 
शिकजे में लेलिया है, इससे छुटकारा पाने के 
लिए गंभीर कदम उठानेहोंगे, वरना स्थिति बहुत 
भयावह होने वाली है। अध्ययन केमुताबिक 
प्लास्टिक प्रदूषण के महीन कण भोजन, 
पानीऔर हवा में घुल चुके हैं जो न केवल 
हमारे पाचन तंत्र कोप्रभावित कर रहे हैं बल्कि 
हमारे आंतो से होते हुए शरीर केअन्य अहम 
अंगों जैसे गुर्दा, लीवर और मस्तिष्क तक 
पहंचरहे हैं। दूसरा अध्ययन यह भी बताता है 
कि माइक्रोप्लास्टिक समृद्री जानवर और पौधों 
में भी पाए गए हैं। इतनाही नहीं, हम जिस 
बोतल बंद पानी को शान से शुद्धता कोदुहाइ 
देकर पीते हैं उनमें भी माइक्रो प्लास्टिक के 


मतदान प्रतिशत में गिरावट चिंताजनक * 


उपयोग करने के प्रति इतना गैर-जिम्मेदारकेसे हो रहा है। सब कुछ को अलग कर दिया जाए तो भीइस बात को नहीं नकारा 
जा सकता कि देश के नागरिक काभी अपने देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति दायित्व होता है।यह समूची व्यवस्था को ही सोचने 


को मजबूर कर देता है।आने वाले छह चरणों में होने वाले मतदान में अधिक सेअधिक मतदाता हिस्सा लें, इसके लिए सभी संभावित चुनौतियों का संकेत है। 
पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल 


स्तर परसमन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 


शोर्य स्मारक का हुआ अनावरण 


जम्मू (जीकेबी)। देश को सेवा में 
प्राण न्योछावर करने वाले सशस्त्र बलों के 
तीन शहीद अधिकारियों-मेजर अरविंद 
बजाला, मेजर रोहित कुमार और फ्लाइट छै 
लेफ्टिनेंट अद्वितिया बल- के “शौर्य 
स्मारक' का गत शनिवार को सैनिक 5 
स्कूल नगरोटा क प्रांगण में मेजर जनरल 
शैलेन्द्र सिंह, चीफ ऑफ स्टाफ, मु 
ख्यालय ]6 कोर, और अध्यक्ष, स्थानीय 


अंश मिलरहे हैं। यह बेहद महीन कण होते हैं 
जिसे हम नंगी आंखों सेनहीं देख सकते, जो 
अत्यंत जहरीले और केमिकल की शक्ल मेहोते 
हैं। आज प्लास्टिक किसी न किसी रूप मेंध 
र-घर मेंस चुका है जिससे छुटकारा पाना 
बेहद कठिन प्रतीत होता है। प्लास्टिक कप 
थर्माकोल, सजावट केसमान, प्लास्टिक स्ट्रॉ, 

पैकोजिंग फिल्म, पीवीसी बैनर,गुब्बारे लगाने 

वाली प्लास्टिक की डॉडिया, प्लास्टिक बैग, 

इंडा, टॉफी कैडी के स्टिक, प्लास्टिक क 

बर्तन, शादीकार्ड, मिठाई के डब्बे, दवा को की 

बोतलें, बाल्टी आदि सेलेकर सैकड़ों घरेलू में आए थे तब उनमें कई तरह कखतरनाक सिंगल यूज प्लास्टिक पररोक लगी हुई है। 
वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन व्यवहारमें हैं, बदलाव देखे गए। शोधकर्ताओं ने इंसानी शरीर बार-बार अभियान चलाए जाने केबावजूद ये 
उनसे छूटकारा पाना बेहद कठिन प्रतीत होता जमा होते माइबक्रो प्लास्टिक को लेकर गहरी रोक असरदार साबित नहीं हुई है। बड़ी 
है।हालांकि सरकार और कृछ स्वयंसेवी चिंता जताईक्योंकि धीरे-धीरे हमारे शरीर के बात यहहै कि इनका उत्पादन और बिक्री बंद 
संस्थाओं की पहल से सिंगल यज प्लास्टिक अंगों से होते हुए अब यहइंसानी मस्तिष्क को नहीं हुई है। दिन-ब-दिन प्लास्टिक हमारे 
प्रभावित करने लगा है। सरकार इससमस्या के ईको-सिस्टम को बर्बाद कर रहा है।इसका 
निदान के लिए कार्य तो कर रही है, संयुक्त भार प्रतिवर्ष करीब 300 मिलियन टन 
लेकिन्किसी नतीजे पर नहीं 
पहुंच पाई जो चिंताजनक है। 


कई योजनाओं पर काम भी चल रहे हैं। मगर 
इसकखतरनाक परिणाम को लोग अभी भी 
गंभीरता से नहीं ले रहे.हैं। मोटा-मोटी जूट बैग, 


प्लैटिनम, सिलिकॉन, स्टेनलेसस्टील, कांच गौरतलबहै कि पूरे देश हर |! ( | त न | 
मिटटी के बर्तन या चीनी मिट्टी के उत्पादों का में एक जुलाई 2022 को 
इस्तेमाल करक हम इस खतरे से थोड़ा बच सिंगल यूजप्लास्टिक के 20 
सकते हैं। प्लास्टिक पर्यावरण वन्य जीवन और आइटमों को प्रतिबंधित किया घटा जलाशयों || 
आमजन के लिए सबसबड़ा खतरा है। यह गया था (दिल्ली में इन 


प्रदूषण के स्तर को बढ़ानके लिएजिम्मेदार हे 
और इससे निकलने वाले जहरीले रसायन 
भू-जल को प्रद्षत कर रहे हैं, जिससे घातक 
जानलेवा बीमारियां हो रही हैं । वैज्ञानिकों ने 
माइक्रो प्लास्टिक की 

मात्रा की पहचान करने के लिए चुहों पर 
अध्ययन कियजिसमें पाया कि चुहे तो सिर्फ 
चार सप्ताह के लिए माइक्रपलास्टिक के संपर्क 


आइटमों पर प्रतिबंध के 


बावजूद रोक अबतक प्रभावी त्व हि 
नहीं दिखी है। नई दिल्ली। गर्मियां शुरू होने के साथ ही देश में 


अब दिल्ली प्रदूधण जले संकट गहराना शुरू हो गया है। दक्षिण भारत में छ 
नियज्रजणकमे टी यानी स्थिति ज्यादा खराब है। दक्षिण भारत के राज्य गंभीर 
डीपीसीसी ने इसके लिए जणे संकट का सामना कर रहे हैं और स्थिति ये है कि 
एसओपी तैयार करली है। जरो भडारण जलाशयो की क्षमता घटकर कवल ॥7 | 
दिल्ली में लंबे वक्त से तिशीत रह गई है। केंद्रीय जल आयोग (सीडन्ल्यूसी) 

ने यह जानकारी मिली। दक्षिण भारत क राज्यों में आंध्र 


प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आते ' 


सीड़ब्ल्यूसी द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के जलाशयों 
' अठारहवी लोक सभा के लिए पहले चरण की ।02 सीटों के के भंडारण स्तर के संबंध में बृहस्पतिवार को जारी 
| मतदान के प्रति मतदाताओं की उदासीनता ने निराश हीकिया है। बुलेटिन में बताया गया कि दक्षिणी क्षेत्र में आयोग की 
आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी मतदानप्रतिशत बढ़ने के स्थान निगरानी के तहत 42 जलाशय हैं जिनकी कुल भंडारण 
पर कम होना निश्चित रूप से वकिसीभी रूप में लोकतंत्र के लिए क्षमता 53.334 बीसीएम (अरब घन मीटर) है। ताजा 
` शुभ संकेत नहीं माना जासकता। भारत निर्वाचन आयोग के तमाम रिपोर्ट के अनुसार, इन जलाशयों में मौजूदा कुल भंडारण 
` ' लाख प्रयासों केबावजूद मतदान प्रतिशत कम होना निश्चित रूप से 8.865 बीसीएम है, जो उनकी कुल क्षमता का केवल 
^, | सोचनेपर मजबूर कर देता है। चुनाव आयोग से पहले चरण !7 प्रतिशत ही है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान 
| कमतदान के प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो साफहो अवधि क दौरान भंडारण स्तर (29 प्रतिशत) और इसी 
जाता है कि 209 की तुलना में 4 प्रतिशत तक मतदान प्रतिशत में अवधि के दस साल के औसत (23 प्रतिशत) की 
थे गिरावट आई है। आखिर, शिक्षित मतदाता अपने मताधिकार का तुलना में काफी कम है। दक्षिणी क्षेत्र के जलाशयों में 
भंडारण का कम स्तर इन राज्यों में पानी को बढ़ती 
कमी और सिंचाई, पेयजल और पनबिजली के लिए 


है जोजलमागाँ और समद्रों को अवरुद्ध कर 
रहा है, सड़कों कोजाम कर रहा है, वन्यजीवों 
को नुकसान पहुंचा रहा है औरहमारे स्वास्थ्य 
की नुकसान पहुंचा रहा है। भविष्य की 
भयावह स्थिति से निपटने के लिए राज्यऔर 
केंद्र सरकार को और चुस्त होने की 
आवश्यकता है।उन्हें जागरूकता के लिए कई 
स्तरों पर काम करना चाहिए।यदि स्कूली 
पाठ्यक्रम में बच्चों को शुरू से ही प्लास्टिक 
कदुगुणों के बारे में बताया जाए तो कुछ हृद 
तक प्लास्टिक परनियंत्रण की कोशिश सफल 
हो सकती है। स्कूलों केकरिकुलर एक्टिविटीज 
में प्लास्टिक क दुष्परिणाम क बारेमें बताया 
जाना चाहिए। हफ्ते या महीने में प्लास्टक 
परपरिचर्चा जागरूकता अभियान और कार्यशाला 
आयोजितकिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर 
इस संकट को हल्के मेन लेते हुए सरकार की 
सख्त कदम उठाना चाहिए 


जैसे राज्य आते हैं, में पिछले साल और दस साल के 
औसत की तुलना में जल भंडारण स्तर में सकारात्मक 
सुधार दर्ज किया गया है। आयोग ने कहा कि इस क्षेत्र 
में, 20.430 बीसीएम की कुल भंडारण क्षमता वाले 23 
निगरानी जलाशयों में अभी 7.889 बीसीएम पानी है, जो 
उनकी कुल क्षमता का 39 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष 
की समान अवधि (34 प्रतिशत) और दस साल के 
औसत (34 प्रतिशत) की तुलना में सुधार का संकेत 
है। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं 
और वहां भंडारण स्तर ।7.77! बीसीएम है जो 49 
निगरानी जलाशयों की कुल क्षमता का 3.7 प्रतिशत 
है। यह पिछले वर्ष के भंडारण स्तर (38 प्रतिशत) और 
दस साल के औसत (32. प्रतिशत) की तुलना में कम 
है। इसी तरह, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में भी जल 
भंडारण स्तर में गिरावट देखी गई है। 


प्रशासन बोर्ड, सैनिक स्कूल नगरोटा ने 
अनावरण किया। मेजर जनरल शैलेन्द्र 
सिंह ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए 
स्वर्गीय मेजर अरविंद बजाला, मेजर रोहित 
कुमार और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितिया के 
बहादुर बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित 
की। 

इस समारोह में बहादुर दिलों के 
माता-पिता थोरू राम भगत और संतोष 
कुमारी भगत (मेजर अरविंद बजाला के 
माता-पिता) और सब मेजर स्वर्ण कुमार 
बल (सेवानिवृत्त) और परवीन कुमारी 
बल (फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितिया बल क 
माता-पिता) को गरिमामय उपस्थिति देखी 
गई। सम्मानित अतिथि, उनके साहस और 
बलिदान को स्थायी विरासत को रेखांकित 


करते हुए कहते हैं शौर्य स्मारक उनकी 
वीरता का एक प्रमाण है, जो आने वाली 
पीढियों के लिए प्रेरणा का एक शाश्वत 
स्रोत है और हमें याद दिलाता है उन्होंने 
कहा कि सैनिक स्कूल नगरोटा युवा मन 
के पोषण और देशभक्ति, अनुशासन और 
नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए 
समर्पित है। 

युबा मन और देशभक्ति, अनुशासन 
और नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देना, 
शिक्षा, खेल और चरित्र निर्माण में 
उत्कृष्टता कौ समृद्ध विरासत के साथ, 
स्कूल राष्ट्र के भावी रक्षकों को तैयार 
करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

शौर्य स्मारक के अनावरण के अलावा, 
इस दिन सैनिक स्कूल नगरोटा के 


बुनियादी ढांचे को बढ़ाने क उद्देश्य से 
कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरुआत 
हुई। इन पहलों में आंतरिक सड़कों के 
सुधार के लिए भूमिपूजन, गर्ल्स हॉस्टल 
की आधारशिला रखना और भारतीय 
सशस्त्र बलों द्वारा लड़ी गई गौरवशाली p>, 
लड़ाइयों को दर्शने वाली भित्ति चित्रों का 3 
अनावरण शामिल है। | 
सैनिक स्कूल नगरोटा के प्रिंसिपल 
केप्टन (आईएन) एके देसाई ने सभी झे 
सम्मानित अतिथियों, अभिभावकों और 
नागरिक एजेंसियों को उनके अटूट समर्थन A 


और योगदान के लिए हार्दिक आभार हर Fe 
दिल्ली के मुख्यमत्री अरविन्द केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरवाल ने गत शनिवार को पूर्वी दिल्ली 
से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में पहला रोड शो किया। 


SS — X 


व्यक्त किया, जिन्होंने इन परियोजनाओं क 
सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई है। 


प्रत्येक रविवार को 


लोकसभा चुनाव का पहला चरण 79 अप्रैल से शुरू होगा। राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से चुनाव 
प्रचार में जुटी हैं और उम्मीदवार अपनी जीत के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पर क्या 


आपको पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 86प्रतिशत उम्मीदवार ऐसे थे, जिनकी जमानत जब्त 
हो गई थी। तो आखिर क्या होती है जमानत, कैसे और क्यों जब्त हो जाती है ? अब तक कुल 
कितने उम्मीदवार, लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत गंवा बैठे हैं 


वापस लेता है या उसका नामांकन किसी कारण से रह 
होता है तो इस स्थिति में भी जमानत राशि वापस कर दी 
जाती है। इसके अलावा जीतने वाल क॑डिडेट की जमानत 
राशि भी वापस कर दी जाती है। आंकड़ों पर नजर डालें 
तो पता लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों ने 
अपनी जमानत बचाने में अच्छा प्रदर्शन किया है। उदाहराण 
के तौर पर ।95] -52 के पहले लोकसभा चुनावों में 
राष्ट्रीय दलों के ।,7 उम्मीदवारों में से सिर्फ 28 
प्रतिशत या 344 को जमानत जब्त नें हुई। 957 के 
चुनावों में इसमें सुधार हुआ। 9।9 उम्मीदवारों में से केवल 
।30 या 4 प्रतिशत न उम्मीदवारों को जमानत जब्त हुई। 
977 क चुनावों में जमानत बचाने क मामले में राष्ट्रीय 
पार्टियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। इस बार 
नेशनल पार्टियों के ],060 उम्मीदवारों में से केवल 00 
कौ जमानत जब्त हुई। पर 2009 का चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों 
के उम्मीदवारों के लिए बहुत खराब साबित हुआ और 
लगभग हर दूसरे उम्मीदवार को जमानत जब्त हो गई। 
2009 में, राष्ट्रीय पार्टियों ने कुल ,623 उम्मीदवार उतारे, 
जिसमें से 779 को जमानत जब्त हो गई थी। सिफ 
लोकसभा चुनाव ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी 
उम्मीदवारों को जमानत राशि जमा करनी होती है। विध 
नसभा चुनाव में सामान्य वर्ग क प्रत्याशी को जमानत राशि 
के, तौर पर दस हजार रुपए और एससी-एसटी कैटेगरी 
के कॅडिडेट को पांच हजार रुपए की राशि जमा करनी 


आजादी के बाद साल ]95।-52 में भारत में पहली बार 
लोकसभा चुनाव हुए। तब से लेकर 209 में हुए आखिरी 
लोकसभा चुनाव तक 7।000 से ज्यादा उम्मीदवारों को 
जमानत जब्त हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के डाटा पर पर चुनाव आयोग के पास एक निश्चत राशि जमा करनी 
नजरे डालें तो पता लगता है कि ।95।-52 से लेकर होती है। इस राशि को श्जमानत राशिश अथवा सिक्योरिटी 
209 तक के लोकसभा चुनाव में कुल 9,।60 कैडिडेट डिपॉजिट कहते हैं। चुनाव आचरण नियम, ।96]में इसकी 
ने अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें से 7।,246 उम्मीदवारों व्यवस्था की गई है। 
की जमानत जब्त हो गई। यानी 78 फसदी उम्मीदवार कितना पैसा जमा करना होता है ? 
अपनी जमानत नहीं बचा पाए। ।95-52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवा. 
लोकसभा चुनाव में ।874 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, रों को पचीस हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होती 
जिसमें से 745 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। यानी है। जबकि एससी-एसटी कैंडिडेट को ।2500 हजार रुपए 
करीब 40 प्रतिशत । इसके बाद से जमानत जब्त होने वाले देने होते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमानत राशि 
उम्मीदवारों का आंकड़ा बढ़ता गया। ।996 में तो 9] 
फीसदी प्रत्याशियों को जमानत जब्त हो गई थी। इससे 
पहले ।99-92 के चनाव में भी 86 प्रतिशत उम्मीदवारों 
की जमानतें जब्त हुई थी। 20]9 के लोकसभा चुनाव में 
महज ।4 फीसदी उम्मीदवार अपनी जमानत बचा पाए। 86 
फीसदी को जमानत जब्त हुई। जमानत गंवाने वाले 
उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी क थे। 
383 उम्मीदवारों में से 345 उम्मीदवारों की जमानत जब्त 
हो गई थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी जिसके 42! 
उम्मीदवारों में से ]48 की जमानत जब्त हुई। इसी तरह 
सीपीआई के 4] उम्मीदवारों के जमानत जब्त हुई. थी। 

क्या होती है जमानत ? 


प्रत्याशी ही उतरें। 

कब और क्यों होती है जमानत जब्त ? 

चुनाव आयोग के मुंताबिक यदि किसी उम्मीदवार को 
चुनीव में कुल वैध वोट का ।/6 हिस्सा यानी ।6.67 
फीसदी वोट नहीं मिलता है तो उसकी जमानत जब्त हो 
जाती है। इस स्थिति में उस उम्मीदवार ने चुनाव आयोग 
के पास जो जमानत राशि जमा को है, उसे आयोग जब्त 
कर लेता। यदि किसी कैडिडेट को ।6.67 प्रतिशत से 
ज्यादा वोट मिलता हैं तो आयोग उसकी जमानत राशि लौटा 


जमा करवाने के पीछे मंशा यह है कि चुनाव में गंभीर देता है। इसके अलावा कोई उम्मीदवार अपना नामांकन 


लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार को जमानत के तौर 


एक समय था जब सबिता घर और खेत का 


वोट डालने के बाद सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 


होती है। 


आदिवासी गाँवों में मुर्गी पालन को बढ़ावा देतीं केव दीदियाँ 


काम निपटाने के बाद खाली बैठी रहती थीं। | 


लेकिन अब तो हर समय तैयार रहती हें कि 


आखिर कब उनके पास किसी का फोन आ जाए | कि >अ 
और उन्हें किसी मुर्गी पालक की मदद के लिए 


जाना पड़ जाए। ओडिशा क मयूरभंज जिले की 
मिटुआनी गाँव की सबिता मोहंती की आज अलग 


पहचान है, लोग उन्हें केव दीदी के नाम जानते हैं। | | 


लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था, 37 साल की झि V9 
सबिता बारहवीं तक पढ़ी हैं पहले उनकी पहचान उ 


सिर्फ गृहणी तक सीमित थी। सबिता मोहंती गाँव 
कनेक्शन से बताती हैं, हमारे यहाँ मुर्गी पालन तो 
शुरु से ही होता है, लेकिन पहले इतनी जानकारी 
नहीं थी। एक बार हमारे गाँव में सर लोग आए 
और उन्होंने कहा कि केव दीदी बनकर दूसरों की 
भी मदद कर सकती हो। मुझे लगा कि अब मैं 
भी कुछ कर सकती हूँ 

इस समय सबिता के 80 से अधिक मुर्गे-मुर्गियाँ 
हैं, अपने साथ ही दूसरों की मुर्गियों का 
भी खयाल रखती हैं। सबिता की तरह ओडिशा के 
गाँवों में कई दीदियाँ मुर्गी पालन करने वाली 
आदिवासी महिलाओं और किसानों के लिए 
मददगार साबित हो रहीं हैं। बदलाव की ये लहर 
आयी है हेफर इंटरनेशनल द्वारा चलाए जा रहे 
हैचिंग होप ग्लोबल इनिशिएटिव से, जिसके जरिए 
मुर्गीपालन में शामिल आदिवासी महिलाओं और 


किसानों की मदद की जा रही है। मटुआनी गाँव 
की जयंती महतो भी मुर्गी पालन करती हैं, पहले 
उनकी मुर्गियाँ बीमार हो जाती है, जिसकी वजह 
से नुकसान भी उठाना पड़ता था। लेकिन मुर्गी 
पालन करने वाली इन महिलाओं को मदद क 
लिए ये केव दीदियाँ हमेशा तैयार रहती हैं। 32 
साल की जयंती महतो गाँव कनेक्शन से कहती हैं 
ष्अब तो मुर्गियों के बीमार होने पर एक फोन पर 
केव दीदी आ जाती हैं। वो हमें बहुत सारी 
जानकारियाँ देती हैं। 

नवंबर 208 में मयूरभंज जिले में शुरू को गई, 
हैचिंग होप पहल का मकसद बैकयार्ड पोल्ट्री 
फार्मिंग और पोल्ट्री उत्पादों की खपत को बढ़ावा 
देकर पोषण और आय के स्तर को बढ़ाना है। 
समृद्ध प्रोटीन स्रोतों के रूप में चिकन और अंडे 


बताते हैं, 20।8 में शुरू की गई यह परियोजना 


> तीन साल से चल रही है, जिससे ओडिशा में 


लगभग 30,000 आदिवासी परिवारों को लाभ हुआ 
है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश देश में सबसे 
आगे है, जहाँ कुल उत्पादन का 20.3% उत्पादन 
होता है, इसके बाद तमिलनाडु (।5.58%), 


= $ ` तेलंगाना (।2.77%), पश्चिम बंगाल (9.१4%) 


की सामर्थ्य और पहुँच को पहचानते हुए, हैचिंग 
होप ग्लोबल इनिशिएटिव ने दुनिया भर में एक 
महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। इस पहल के जरिए केव 
दीदियों को प्रशिक्षित किया जाता है, जो 
समय-समय पर मुर्गी पालको को जानकारी 
उपलब्ध कराती रहती हैं। अपनी शुरुआत के बाद 
से, इस प्रोजेक्ट ने पिछले पाँच वर्षों में अंडा 
उत्पादन में 33.3% की वृद्धि दर में योगदान दिया 
है, जिससे क्षेत्र में प्रोटीन स्रोतों की उपलब्धता पर 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। 

हैचिंग होप पोल्ट्री किसानों को उनके व्यवसाय 
को बढ़ाने और इसके लिए इस्तेमाल होने वाले 
जरूरी संसाधनों तक उनकी पहुँच बनाने में मदद 
करता है। ओडिशा में हैचिंग होप प्रोजेक्ट के स्टेट 
कोओऑर्डिनेटर अक्षय बिस्वाल गाँव कनेक्शन को 


' और कर्नाटक (6.5%) का स्थान आता है। 


केव दीदी के बारे में अक्षय ने गाँव कनेक्शन 


`) को बताया, ष्पशुपालन विभाग ने जिला और ब्लॉक 


स्तर पर पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की है। 
इसलिए, हमने हर गाँव में केव दीदी को ट्रेनिंग दी 
है, जिन्हें पहले से ही टीकाकरण और अन्य 
बुनियादी बातों का ज्ञान है। 

पशुपालन विभाग के साथ मिलकर काम करते 
हुए, हेफर यह सुनिश्चित करता है कि केव 
दीदियों को हमेशा प्रशिक्षण मिले। विभाग के 
पोल्ट्री विशेषज्ञ डॉ. सौम्य रंजन खटुआ बताते हैं, 
केव दीदी के साथ हमारी नियमित बैठक होती हैं; 
अब, हम वैक्सीन और दवाएँ उपलब्ध कराते हैं 
जिससे उन्हें मुर्गियों का प्रभावी ढंग से इलाज 
करने में मदद मिलती है। वह आगे जोर देकर 
कहते हैं, उदाहरण के लिए, किसी विशेष क्षेत्र में 
मुर्गों की मौत के मामले में, हमने आगे के 
नुकसान को रोकने के लिए वहाँ केव दीदियों को 
विशेष रूप से प्रशिक्षित किया। 


लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दूसरे चरण में महिलाओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग 


देश का हित 


बाँट रहे हैं मुफ्त रेवडी, 
कुर्सी पाने की चाहत है। 
देखके इनका रूप स्वार्थी, 
भारत का मन आहत है ॥ 
खाकर मनभावन रेवडियाँ, 
जनमानस भी मस्त है। 

मूर्ख नहीं चालाक हैं ये भी, 
बिल्कुल मौकापरस्त हैं।। 
नेता जनता दोनों खुश हैं, 
जेब से पैसा नहीं गया है। 
पद पाकर ये देश लूटते, 
नहीं शर्म ना कोई हया है।। 
हे मतदाता आँखें खोलो, 
इनके झाँसे में ना आओ। 
मीठा है मधुमेह बढ़ाता, 
मुफ्त रेवड़ी तुम ना खाओ॥ 
देश के हित में त्याग समर्पण, 
सच्चे सपूत की जिम्मेदारी। 
ऐसे नेता को चलता कर दो, 
जो हैं कपटी भ्रष्टाचारी। 
मान बढ़ाओ भारत माँ का, 
ध्यान से तुम करना मतदान। 
देश की प्रगति हाथ तुम्हारे, 
पहचानो खुद को नादान॥ 


जिला-गरियाबंद, 
छत्तीसगढ़ 


घँघट की बगावत 


मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक रूप 
से निर्वस्त्र करने से बेहतर तलाक ले लें 


रिलेटिव इंपोटेंसी के कारण विवाह बरकरार नरख पाने वाले दंपति की शादी बंबई हाईकोर्ट ने 
निरस्त कर दी। अदालत के फैसले के अनुसार दंपति की हताशा को नजरंदाज नहीं किया जा सकता 
तथा कहा कि रिलेटिव इंपोटेंसी की विभिन्न शारीरिक व मानसिक वजह हो सकती है। विवाह जारी 
नरह पाने की वजह प्रत्यक्ष तौर पर पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना पाने में पति की अक्षमता है। 
अपने पैसले में उच्च अदालत ने कहा कि शुरुआत मेंसंबंध न बना पाने के लिए उसने अपनी पतली 
को दोषी को ठहराया क्योंकि वहयह स्वीकारने में असमर्थ था कि वह दैहिक संबंध कायम करने में 
असमर्थ है।दोनों का विवाह मार्च 2023 में हुआ था, परंतू वे ।7 दिन बाद ही अलग होगंए। मामले 
को फरवरी 2024 में परिवार अदालत ने खारिज कर दिया था।उसका कहना था कि मिली- भगत से 
तलाक की अर्जी दायर की गई है। पति नहीं चाहता था कि उस पर नपुंसकता का धब्बालगे। रिले. 
टिव इंपोटेंसी में कोई शख्स किसी विशेष के साथ दैहिक संबंध कायम करने में असमर्थ हो जाता 
है। यह सामान्य नपुंसकता से भिन्न है। यह फैसला तलाक की अर्जी लगानेवाले देरों दंपतियों के 
लिए सुकून की सांस लेनवाला साबित हो सकता है। अपने समाज में अभीभी शादियां टूटने के 
मामले औसतन बहुत कम हैं। उस पर इस तरह के गोपन आरोप लगाने वाले अपनी सामाजिक 
तौहीन कोलेकर बहुत भावुक हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में उन्हें अपनी चुक याअक्षमता को पचा 
पाने का नैतिक साहस नहीं होता है। चूंकि अभी भी अमुमनशादियां परिवारों द्वारा निश्चित की जाती 
हैं, ऐसे में दंपति में सामंजस्य न बैठपाना, गैरमामूली नहीं कहा जा सकता। हालांकि यदि पति 
को ऐसा कोई संदेहपहले था तो उसे चिकित्सकोय परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। विचारणीय 
बाततो यह भी है कि जब दोनों आपसी सहमति से विवाह के कायम न रखने कोराजी हैं। अगर 
उनके दरम्यान कोई मतभेद नहीं हैं तो संबंध विच्छेद के मध्यकिसी को आने की आवश्यकता नहीं 
रह जाती। पौरुषहीनता का आरोप जड्कर संबंध विच्छेद करना, उसकी समूची शख्सियत को छलनी 
करने सरीखाहै। उसे मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक रूप से निर्वस्त्र करने से बेहतर है,सहज तौर 
पर तलाक ले लिया जाए। 


कम मतदान परेशानी का सबब 


चरणों में कराए जा रहे आम चुनाव-24 क प्रथम चरण में 20।9को तुलना में करीब चार फीसद 
कम मतदान होने से चुनाव आयोग, राजनीतिक दल गरज यह क चुनाव प्रक्रिया से सब सभी पक्ष 
चिंता में पड़ गए है। गौरतलब है कि अठारहवीं लोक सभा के लिए प्रथम चरण का मतदान अपे 
क्षाकृत धीमी गति से शुरू हुआ लेकिन दिन चढ्ने क बाद भी धीभापन आखिर तक बरकरार रहा। 
मतदान के एक दिन बाद हीशनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की कि 
मतदान, चाहे किसी को भी बोट करें, में जस्र हिस्सा ले। कम मतदान के कारणों की पड़ताल शुरू 
हो चुकी है, और कृछ विशेषज्ञों का मानना है कि कई राज्यों में लू की स्थिति, शादियों के मुहुर्त 
और मतदाताओं में उत्साहकी कमी के चलते मतदान फीसद में गिरावट आई है। चार फीसद कम 
मतदान का मतलब हुआ कि पिछली बार को तुलना में इस बार करीब 48 लाखमतदाताओं में से 
कई मतदाता मतदान करने ने नहीं पहुंचे। मतदान का पहला चरण बाको के चरणों का रुख तय 
करता है, जैसाकि पिछले दो संसदीय चुनावों के आंकड़ों से पता चलता है। इस लिहाज से कहा जा 
सकता है कि बाकी बचे छह चरणों में भी भदाताओं भें उदासीनता का रुख बना रह सकता हैं,जो 
विशव के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। यह सवाल परेशानी का 
सबब बन चुका है कि आखिर, शिक्षित मतदाता तकअपने मताधिकार का उपयोग करने के प्रति इस 
कदर गैर-जिम्मेदाराना रवैया क्यों अपना रहा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि देश के 
नागरिक का अपने देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति दायित्व सर्वोपरि है। यदि नागरिक इस प्रकार से 
मतदान के प्रति बेरुखी दिखाएगा तो लोकतंत्र कैसे समुद्ध बना रह पाएगा। आने वाले छह चरणों में 
भी मतदाता का यही रुख न बना रहे इसके लिए समन्वित प्रयास करने जरूरी हैं। हालांकि चुनाव 
आयोग चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए खासे प्रयास आरसे से करता रहा है। इस 
क्रम इससे ज्यादा मशहूर हस्तियों को राजदूत के रूप में नियुक्त करने के साथ ही आईपीएल दर्शकों 
के बीच मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कियागया। 


28 अप्रैल 2024 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


a| 
भ्रामक विज्ञापनों के लिए केवल 


पतंजलि को ही फटकार क्‍यों... 


क्या भारत और विदेशों में भेजे जाने मसालों में फक होता है या हमारी जांच प्रक्रिया और हॉगकॉग, 
सिंगापुर की जांच प्रक्रिया में कोई फर्क है ? एक अहम सवाल यह भी है कि क्या इस गड़बड़ी के 


पीछे कोई कारोबारी प्रतिद्वंद्विता या साजिश भी शामिल है ! क्योंकि कई बार कारोबार में आगे 
निकलने के लिए दूसरी कंपनी के उन्हीं उत्पादों में गड़बड़ी दिखाई जाती है। 


भ्रामक विज्ञापनों का बाजार बहुत बड़ा 
टीवी पर दिखाए जाने वाले सभी प्रोडक्ट के 
विज्ञापन इस श्रेणी में रखें जा सकते है क्यूंकि 
सब में तथ्य छुपाकर केवल भ्रम फॅलाया जा 
रहा जबकि सुप्रीम कोर्ट का केवल पतंजलि 
को टारगेट करना थोड़ा अखरता है। मुनाफा के 
बाजार में सब अपने उत्पाद बेचने को झूठ का 
सहारा लें रहें तो फिर अकेले पतंजलि और 
रामदेव ही दोषी क्यों..! खाद्य सामग्री में 
मिलावट की बात हो या दवाओं क नाम पर 
जनता को गुमराह करने का मुद्दा हो, सौंदर्य 
प्रसाधनों पर झूठे दावे हो या फिर अन्य वरु 
तुओं का प्रचार हो, इन खबरों को हल्के में 
नहीं लिया जा सकता। जैसे जहरीली शराब या 
नकली दवाओं से सीधे जान पर खतरा दिखता 
है, यह भी वैसा ही है, फर्क इतना ही है कि 
इसमें नुकसान का पता देर से चलता है। 
सरकार और अदालतें तो इस मामले में सख्ती 
दिखा ही रही हैं, लेकिन अब जनता को भी 
जागरुक होना पड़ेगा। उधर भ्रामक विज्ञापन के 
मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बुधवार 
24 अप्रैल को अखबारों में एक बार फिर 
अपना माफीनामा छपवाया है, और कहा गया 
कि हम अपने विज्ञापनों क प्रकाशन में हुई 
गलती के लिए भी ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं 
और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं 
कि एसी ज्रुटियों की पुनरावृति नहीं 
होगी। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर 
विदेशों में लगे प्रतिबंध के बाद अब भारतीय 
मसाला बोर्ड ने कहा है कि वह इस प्रतिबंध 
की जांच कर रहा है, वहीं फूड सेफ्टी एंड 
स्टैंडड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जांच के 
मकसद से देश भर से एमडीएच और एवरेस्ट 
सहित पाउडर क रूप में सभी ब्रांडों के 


मसालों के नमूने लेना भी शुरू कर दिया 
लेकिन इस कवायद का क्या नतीजा निकलेगा, 
इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि 
सवाल एक-दो पैकेट का नहीं, कई टन मस. 
लों का है। यह विचारणीय है कि हॉगकॉग 
के खाद्य सुरक्षा नियामक क परीक्षण में मसालों 
में जो गड़बड़ी पकड़ाई, वह भारत में क्यों नहीं 
पकड़ी गई । क्या भारत और विदेशों में भेजे 
जाने मसालों में फर्क होता है या हमारी जांच 
प्रक्रिया और हाँगकॉग, सिंगापुर की जांच 
प्रक्रिया में कोई फर्क है ? एक अहम 
सवाल यह भी है कि क्या इस गड़बड़ी के 
पीछे कोई कारोबारी प्रतिद्रद्रिता या साजिश भी 
शामिल है ! क्योंकि कई बार कारोबार में आगे 
निकलने के लिए दूसरी कपनी क उन्हीं 
उत्पादों में गड़बड़ी दिखाई जाती है। करीब ]2 
साल पहले भारत में मैगी नूडल्स में मिलावट 
को खबरें एकाएक आई थीं, जिससे उसक 
कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। हाल ही 
में खबर आई थी कि नेस्ले कपनी जो बेबी 
फूड यानी शिशुओं के खाद्य सामग्री बेचती है, 
उसमें चीनी मिली होती है। सरकार अब इसकी 
जांच कर रही है, क्योंकि बेबी फूड में चीनी 
से शिशुओं की सेहत पर असर पड़ता है। 
पतंजलि आयुर्वेद लि. को ओर से एसा ही 
माफीनामा पहले भी देश के 67 अखबारों में 
प्रकाशित हुआ था, ऐसी जानकारी पतंजलि की 
ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल 
रोहतगी ने अदालत में दी थी। लेकिन जस्टिस 
हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह 
की खंडपीठ ने विज्ञाप के आकार पर 
असंतोष जताया था। क्योंकि पतंजलि की 
दवाओं के प्रचार वाले विज्ञापनों का आकार 
काफो बड़ा होता था। लेकिन जब यह साबित 


हो गया कि ये विज्ञापन गलत जानकारी दे रहे 


थे और उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे थे, तो 


उस गलती क लिए माफो मांगने में कहीं न 
कहीं कंजूसी दिखाई गई, जिसकी तरफ 


अदालत ने ध्यान दिलाया। जिसके बाद स्वामी 


रामदेव ने अपनी कंपनी को ओर से थोड़े बड़े 


आकार के विज्ञापन क जरिए माफी मांगी, 


हालांकि आयुर्वेदिक दवाओं क विज्ञापन में 
जिस तरह उनकी बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती 


रही है, वह इस माफीनामे में गायब है। 
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मंगलवार 
को भ्रामक विज्ञापन प्रसारित और प्रकाशित 
करने के लिए रामदेव के साथ-साथ केंद्र 
सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। 
अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ डुग्स 
और कॉस्मेटिक्स नियम 945 को लागू करने 
में विफलता पर कद्र सरकार से सवाल किया 
है। दरअसल आयुष मंत्रालय ने 2023 में सभी 
राज्य सरकारों को एक पत्र भेजकर औषधि एवं 
प्रसाधन सामग्री नियम, 945 के नियम I70 
के तहत कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा 
था। इसी पर अदालत ने अब कड़े सवाल पूछे 
हैं, जिसका जवाब अब केंद्र सरकार की ओर 
से आना बाकी है। वहीं अब मामले पर अगली 
सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, लेकिन अब तक 
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर जो 
सख्ती दिखाई है, उससे यह उम्मीद बंधी है 
कि जनता को सेहत क साथ खिलवाड़ करने 
के इस खुले खेल पर थोड़ी रोक लगेगी 
क्योंकि इस मैदान मे हाका 
रामदेव जैसे और बहुत से | 
खिलाडी अब भी बाकी हैं। 
पंकज कुमार मिश्रा 


बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर 
मायावती से > | 


अरसे के बाद एक 


पंजाब में बडे दी थी। इतना ही नहीं, बीएसपी के इन प्रत्याशियों ने 


कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का खेल भी बिगाड़ दिया 


और मुजफ्फरनगर में रैलियों को संबोधित करके उत्तर प्रदेश 
में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनाव 
अभियान की शुरूआत की है। पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश 
में 209 के लोकसभा चुनावों में अच्छा रहा था, जहां 
उसने सहारनपुर सहित ।0 सीटें जीतीं, लेकिन पिछले कुछ 
समय से ये तो साफ हो गया है कि बीएसपी का प्रभाव 
उत्तर प्रदेश में ही नही पूरे देश में कम हुआ है। उत्तर 
प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे निराशाजनक 
प्रदर्शन बसपा का रहा। पार्टी 403 में से मात्र एक सीट पर 
जीत दर्ज कर पाई और उसका वोट प्रतिशत 2.9 फीसदी 
रहा। 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और 
तेलंगाना विधानसभा चुनाव में नतीजे भी बीएसपी के लिए 
बहुत खराब रहें है। तीन राज्यों में बीएसपी का खाता 
नहीं खुला और राजस्थान में दो सीटों पर सिमट गई। इतना 
ही नहीं, बीएसपी का वोट फीसदी भी चारों राज्यों में गिर 
गया। 

बीएसपी को इस बार के 2023 के विधानसभा चुनाव में 
छत्तीसगढ़ में 2.09 फीसदी, राजस्थान में 7.82 फीसदी, 
मध्य प्रदेश में 3.4 फीसदी और तेलंगाना में ।.38 फीसदी 
वोट मिले हैं। वहीं, 208 में एमपी में बीएसपी के 4.03 
फीसदी वोट क साथ दो विधायक जीते थे। छत्तीसगढ़ में 
दो विधायकों के साथ 3.09 फीसदी वोट मिले थे। 
राजस्थान में छह विधायक और 4.03 फीसदी वोट मिले 
थे। 

इस लिहाज से हर राज्य में बीएसपी के विधायक को सं 
ख्या भी गिरी है और वोट बैंक में गिरावट आई है। इससे 
पहले हिमाचल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश विधानसभा 
चुनावों में बीएसपी को करारी मात खानी पड़ी थी। 
उत्तरप्रदेश से लेकर देश भर क राज्यों में बीएसपी का 
सियासी ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता जा रहा है और 


दलित समुदाय का | | 
| । 


मोहभंग हो रहा है। है 
उत्तर प्रदेश का 22 जज 
फौसदी दलित | 
समाज दो हिस्सों | । 
में बंटा है। एक, ' 
जाटव जिनकी ( ; 
आबादी करीब ]2 £. 
फीसदी है और 

दूसरा ।0 फीसदी # 
गैर-जाटव दलित | 
हैं। मायावती जाटव समुदाय से आती हैं। 22 फीसदी दलित 
आबादी में जाटव के बाद पासी और धोबी सबसे आबादी 
वाली जाति हैं। पासी, धोबी, कोरी, खटिक, ध 
नुक, खरवार, वाल्मिकी सहित अन्य दलित जातियों को 
गैर-जाटव कहा जाता है। दलित वोट एक समय कांग्रेस के 
साथ रहा, लेकिन कांशीराम के चलते बीएसपी का 
परंपरागत वोटर बन गया था। मायावती के लगातार चुनाव 
हारने से उनकी पकड़ दलित वोटों पर कमजोर हुई और 
बीएसपी से दलितों का मोहभंग होता दिखा है। गैर-जाटव 
दलित मायावती का साथ छोड़ चुका है। ऐसे में दलित 
वोटों पर जिस तरह से विपक्षी दलों की नजर है, उससे 
बीएसपी की चिंता बढ़नी लाजमी है। उत्तर प्रदेश में 
बीएसपी के कमजोर होने के चलते दलित समुदाय बीजेपी 
के साथ जुड़ रहा है। दिल्‍ली में एक समय बीएसपी तीसरी 
ताकत के तौर पर उभरी थी, लेकिन अब पूरी तरह से 
समाप्त हो चुकी है। दलित समुदाय दिल्ली में आम आदमी 
पार्टी के साथ चला गया है। उत्तराखंड में एक समय 
बीएसपी तीसरी पार्टी के तौर पर थी, उसके सांसद और 
विधायक थे, लेकिन अब पूरी तरह से साफ हो गई है। 


विधायक बना है, 
जबकि हरियाणा में 
शून्य पर हे। 
की कन टक म 
बीएसपी का 20]8 
में एक विधायक 
था, लेकिन 2023 
के चुनाव में वो 
भी हार गया। इस 
तरह से बीएसपी 
का वोट भी लगातार गिरता जा रहा है। बहार में बीएसपी 
के टिकट पर जीते इकलौते विधायक ने जेडीयू का दामन 
थाम रखा है। 209 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के 
साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, तो शून्य से ।0 
सांसद उत्तर प्रदेश में हो गए थे, लेकिन 2022 में विध 
नसभा में अकले चुनाव लड़ कर एक सीट पर सिमट गई। 
मायावती 2024 के चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में उतरी 
है। मायावती के इस एकला चलो की राह से बीएसपी का 
सियासी हश्र और भी खराब हो सकता है, लेकिन क्या 
उत्तर प्रदेश में बीएसपी के घटे वोट फीसद को देखते हुए 
ये कहना सही होगा कि दलित समुदाय ने मायावती का 
साथ छोड दिया है? शायद ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। 
इसको बानगी बीते साल 2023 में हुए नगर निगम के 
चुनावों में भी नजर आई थी। बीते साल उत्तर प्रदेश के 
सभी 7 नगर निगमों में मेयर सीट पर चुनाव हुआ था। 
इस चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी ।7 
सीटों पर कब्जा किया था। इन ]7 सीटों में से 4 पर 
बहुजन समाज पार्टी क प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। इन 
उम्मीदवारों ने बीजेपी को आखिरी चरण तक कड़ी टक्कर 


था। आसान शब्दों में कहें तो इन सीटों पर एसपी और 
कांग्रेस जीत के करीब भी नहीं पहुंच सको थी। 

उत्तर प्रदेश को राजनीतिक बिसात पर मायावती फिलहाल 
अलग-थलग पड़ गई हैं, जिसके चलते दलित समुदाय के 
22 फीसदी बोट बैंक पर विपक्षी दलों की निगाहें लगी हुई 
हैं। बीजेपी, एसपी, आरएलडी, कांग्रेस और चंद्रशेखर 
आजाद तक दलित समुदाय का दिल जीतने की कोशिश में 
जुटे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी जाटव हैं और मायावती की 
तरह पश्चिम उत्तरप्रदेश से आते हैं। जाटव वोट बीएसपी 
का हार्डकोर वोटर माना जाता है, जिसे चंद्रशेखर साधने में 
जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने पुराने दलित वोट बैंक 
को फिर से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही हे। 
जातीय जनगणना को मांग कर कांग्रेस ने कांशीराम 
क एजेंडे, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी को 
बात की हैं। ये देखना होगा कि क्या दलित समुदाय कांग्रेस 
को अपने हितों के मुद्दे उठाने वाली पार्टी के तौर पर 
स्वीकार करता है या नहीं। समाजवादी पार्टी भी 
अब यादव-मुस्लिम के साथ-साथ दलित और अति पिछड़े 
वर्ग के जोड़ने के मिशन पर जुटी है। अखिलेश यादव कह 
चुके हैं कि एसपी लोहिया के साथ अंबेडकर और 
कांशीराम के विचारों को लेकर चलेगी। एसपी को नजर 
पूरी तरह से दलित वोटों पर है, जिसके लिए उन्होंने 
कांशीराम को प्रयोगशाला से निकले हुए तमाम बीएसपी 
नेताओं को अपने साथ मिलाया है और उनके जरिए दलितों 
के विशवास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर 
वाहिनी बनाई तो साथ ही कांशीराम की मूर्ती का भी 
अनावरण किया। इतना ही नहीं साफ-साफ कहते हैं कि 
लोहियावादी और अंबेडकरवादी एक साथ आ जाते हैं तो 
फिर उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। 


घुँघट की बगावत 


28 अप्रैल 2024 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


शिक्षा : गुणात्मक सुधार और पुनर्मूल्यांकन की महत्ती आवश्यकता 


शिक्षा क सम्बन्ध में विद्वानों 
को विचारधारा और सरकारों 
क मत में विरोध होता रहा 
है। वैशवीकरण के प्रभाव के 
कारण भी शिक्षा प्रभावित 
होती रही है। 


शिक्षा मन के विचारों की अभिव्यक्ति को यांत्रिक या 
व्यवहारिक रूप से सामाजिक पृष्ठभूमि प्रदान करने का 
सशक्त माध्यम है। शिक्षा एक प्रणाली है। शिक्षा स्वयं से 
संचार करना सिखाती है। बाह्य संसार में विचारों को 
मूर्त रूप प्रदान करना शिक्षा का महत्त्वपूर्ण प्रयोजन है। जैसे 
बिना नाथ के बैल, बिना लगाम के घोड़ा,बिना अंकुश के 
हाथी से कोई इच्छित प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते वैसे 
ही बिना शिक्षा क मनुष्य समाज को महत्वपूर्ण अभिलाषा 
तो क्या ? स्वयं क जीवन क प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर 
पाता। शिक्षा मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार ही नहीं लाती 
बल्कि बल्कि मनुष्य क सृष्टि में होने क प्रयोजन को भी 
सिद्ध करती है। जब से शिक्षा की प्रणाली का विकास 
हुआ है तब से लेकर आज तक शैक्षिक स्वरूप में काल 
को सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनेतिक, वैश्विक 
स्थितियों के कारण परिवर्तन होता आया है। यह प्रक्रिया 
अनवरत चलती रहनी चाहिए। 

शिक्षा के सम्बन्ध में विद्वानों की विचारधारा और सरकारों 
के मत में विरोध होता रहा है। वैशवीकरण के प्रभाव के 


कारण भी शिक्षा प्रभावित होती रही हे। 7 ! 
वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 में॥« . 


अनेक परिवर्तन किये है । सरकारी रिपोर्ट £९ Cg ५८४५ 3’ 


और एक्सपर्ट इसे क्रांतिकारी कदम बता शो उ 


रहे है, हो सकता है यह सरकारी थिंक E A न ed कं ४ 


टेंक की एक तिकडम बाजी हो। भारत 


की शिक्षा के लिए वेश्विक संगठन भारत को अरबों रूपये 


सहायता व अनुदान दे रहे है। बदले में भारत वैश्विक 
आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा में बदलाव ला रहा 
है। ताकि हम वैश्‍विक शैक्षिक सरंचना और बौद्धिकता में 
पिछड़े नहीं। इसका परिणाम क्या होगा ये तो समय ही 
बतायेगा। परन्तु इतना तय है कि वैश्विक शैक्षिक स्तर के 
अनुरूप शिक्षा में बदलाव हमारे देश की संस्कृति और 
सभ्यता के लिए कष्टदायक और विनाशकारी साबित होगी। 
हमे अपनी शिक्षा प्रणाली को यहाँ की परिस्थितियों के 
अनुकूल विकसित करनी चाहिए। पुरातन शिक्षा और आध 
निकता मे समन्वय बिठाना चाहिए। इतिहास 
को ऐतिहासिक घटना का आज के समाज पर प्रभाव है 
कितु वो प्रभाव हम जीवित रखकर क्या हासिल कर लेंगे। 
मानवोचित उपलब्धि मनुष्य के चरित्र का उत्कर्ष बढ़ाने 
वाले गुण है। विज्ञान के अनुसंधान आज की महत्वपूर्ण 
आवश्यकता है किंतु प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता को 
जानबूझकर मिटा देना स्वस्थ धारा कंसे हो सकती है? 

विज्ञान को अनेक शाखाएं हो गई अध्ययन की सुविधा के 
आधार पर। कितु व्यवहारिक प्रयोग सिखाना और समाज में 
प्रयोग करना नहीं सिखाते। बायोलॉजी के बच्चे को ये 
सिखाया दिया जाता है कि इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या 
है, इसकी कैसी सरंचना है, इसके तत्व कौनसे है, 
लगभग यही बात सभी शाखाओं में होती है लेकिन वृ 
्षायुवेंद/ आयुर्वेद को इसके साथ जोडने में क्या परेशानी है 
? आयुर्वेद एक अलग विषय है ये मानकर ज्ञान के 
विभेदीकरण की विनाशकारी प्रक्रिया अपना ली हमने। ऐसी 
कई भूले हमारी शिक्षा पद्धति में है जिसे हम प्रगतिशील 
शिक्षा नहीं कह सकते। शिक्षा में निजीकरण करना शिक्षा 
को आत्महत्या के लिए उकसाना और शिक्षकों को मृत्युदंड 
देना है। शिक्षा को सेवा क्षेत्र में रखने की बजाय व्यवसाय 
वाले क्षेत्र में जोड़ देना चाहिए सरकार को, हम विरोध नहीं 
करेंगे। शिक्षक बंधुआ मजदूर बनेगा तो भी विरोध नहीं 
करेंगे? क्यों करेंगे विरोध बताओं, वेतन बढ़ाने के 
लिए,शोषण का विरोध करने, मान- सम्मान के लिए,मान 
सम्मान बचा ही कहाँ है शिक्षकों का अब, सरकारें मोटा 
पैसा लेती है निजी स्कूल संचालकों से तो उनसे बेवफाई 
क्यों करेगी। लोगों के पास पैसा है इसलिए पढ़ा रहे है, 
पढ़ाओं खूब पढ़े हमारे देश का भविष्य, दूधो नहाओं पूतो 


फलो। फीस निर्धारित करने वाली स्कूली 
५4 स्तर पर कमेटी का कागजों में कब्रगाह 
#९९ | बना हुआ है। निजी शिक्षकों का कोई 
अ हि भविष्य नहीं है। सरकार कभी नहीं 
६58 सोचती है इस बारे में। 
@ । ^ सरकारी अध्यापकों का संगठन है,निजी 
स्कूलों का संगठन है, अपनी मांगों के लिए सरकार को 
झुका देते है परन्तु निजी स्कूल के शिक्षकों का कोई 
सक्रिय संगठन नहीं है। 
व्हाट्सएप ग्रुप बहुत है ये बताने के लिए कि आपको 
रोजगार के लिए इस स्कूल में भटकना है आज। 

धन्यवाद व्हाट्सएप ग्रुप संचालक मित्रों, हारे क सहारे 
आप ही है, राम जी तो है ही इस जगत में सुमिरन के 
लिए। आपके ही भरोसे बैठे है आप ही हमारे माई-बाप है 
आप कृपा बनाये रखना। सरकार को निजी शिक्षकों क प्रति 
अनदेखी क्रूरतापूर्ण वैसा ही कृत्य है जैसे किसी सांड को 
चार दिवारी में खुला छोड़कर व्यक्ति से कह दिया जाये 
उसमें धकलकर कि अपनी रक्षा खुद करो। हाल ही में 
राजस्थान क शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन दिलावर का वक्तव्य 
सामने आया उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों 
को यूनिफॉर्म (विद्यार्थियों की गणवेश) एक समान होगी। 
हो जाये तो सबसे अच्छी बात है पर क्या निजी स्कूल 
संचालक इस बात प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। आप ये लागू 
कर सकेंगे। विचार अच्छा है। 

शिक्षा में अपेक्षित सुधार बिंदु - 

० - आयुर्वेद की वनौषधि चिकित्सा विज्ञान को क 
क्षा 9-]0 को विज्ञान, ।।-।2 की बायोलॉजी में 
जोड़े जिससें बच्चे अपने परिवेश के पेड़- पौधों 
जड़ी बूटी के महत्व को समझ सकें उनका प्रयोग 
शरीर के सामान्य रोगों के इलाज के लिए कर 
सक,प्रकृति सरक्षण भी होगा,आर्थिक बचत भी 
होगी। 

० - प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयुर्वेद 
चिकित्सक की नियुक्ति जो पेड़ - पौधों के 
आयुर्वेदिक उपाय से रोगों के निदान और चिकित्सा 
पद्धति सीखाये। जिससें शहरों में रोगियों के दबाव 
को हटाया जा सक गरीबों को आर्थिक लाभ मिले। 

० - विज्ञान, कला,वाणिज्य संकाय क विषयों में 
व्यवहारिक प्रकरण जोड़े जो प्रयोज्य हो। इतिहास 
में घटनाओं क इतिवृत्त के स्थान पर उसको 
प्रासंगिकता व प्रभाव को वर्तमान समाज से जोड़े। 

० - मस्तिष्क के विकास के लिए व समझ विकसित 
करने के लिए स्कूली स्तर पर भ्रमण कक्षा को 


व्यवस्था। 

० - प्रत्येक स्कूल में सिनेमा हॉल बनाये जिसमें प्रति 
सप्ताह एक कालांश हास्य कार्यक्रम दिखाने 
व्यवस्था जिससे मस्तिष्क में ताजगी बनी रहे। 

०  - प्रत्येक अध्यापक को खाली कालांश में विद्यालय 
में शयनकक्ष सुविधा ताकि स्फूर्ति बनी रहे। 
अध्यापक को शिक्षण कार्य के अलावा सभी कार्यों 
से मुक्त रखे। प्रबंधन क कार्य न कराये, प्रबंध व 
प्रशासन के लिए अन्य कार्मिकों को नियुक्ति। 

० - निजी स्कूलों क लिए सरकारें अलग से एक 
आयोग स्थापित कर निजी शिक्षकों को नियुक्ति, 
वेतन-भत्ते दे।वेतन स्कूल संचालक स्वयं न देकर 
आयोग क माध्यम से वेतन मिले। बारहमासी 
रोजगार मिले। हटाने के उचित कारण होने पर 
आयोग कार्यवाही करे। आयोग क माध्यम से ही 
शिक्षकों को नियुक्ति हो। 

० - निजी स्कूलों क शिक्षकों को सरकारी स्कूल शि 
क्षक जैसी सुविधाएं व मान सम्मान मिले वैसा ही 
प्रशिक्षण हो। 

० - राजकोय व निजी सभी श्रेणी क विद्यालयों 
को यूनिफॉर्म समान हो। यूनिफॉर्म पर स्कूल का 
लोगो व नाम न हो। न ही स्कूल बैग स्कूल का 
विज्ञापन हो। बच्चों को विज्ञापन का माध्यम बनने 
न दे। स्कूल अपने आईडी कार्ड के सिवा कुछ भी 
न दे। वह आई कार्ड आधार अप्रूवल हो तथा 
उसकी वैद्यता तब तक हो जब बच्चा सम्बंधित 
विद्यालय में पढ़े। 

० - निजी स्कूलों में डमी बच्चों का कारोबार बढ़ 
रहा है इस पर सख्ती करें। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की 
व्यवस्था हो। 

० - विद्यालय में मोबाइल उपयोग पर पाबंधी हो। 
विद्यालय फोन उपयोग करे। डिजिटल कक्षा निर्माण। 

० प्रत्येक ग्राम में आवासीय विद्यालय। जीवन कौशल 
को अनिवार्य विषय बनाये। 

० -प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्र को अपनाये। वेद्‌ , 
वेदांग, दर्शन शास्त्र का अध्ययन। मन विकास व 
अध्ययन को भारतीय पद्धति को अपनाये। 
अष्टांग योग का अध्ययन। 


ज्ञानीचोर 
मु.पो. रघुनाथगढ,सीकर राज. 


के नाम पर सिफ ठगा गया 


लोकसभा चुनाव के लिए अलग-अलग चरणों में बोटिंग 
का दौर जारी है। जुबानी हमलों के बीच देशभर में सियासी 
तपिश का एहसास किया जा रहा है। सत्ताधारी एनडीए ने 
जहां एक तरफ जहां इस चुनाव में पहले करप्शन और 
परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाया तो वहीं अब वे कांग्रेस 
के घोषणा पत्र को लेकर उस पर निशाना साध रही है। 
जबकि, कांग्रेस एनडीए सरकार पर तानाशाही का आरोप 
लगाती है। इन सबके बीच, हाल में ही पीएम मोदी ने पूर्व 
पीएम मनमोहन के एक बयान देते हुए कहा कि उनका 
कहना था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों 
का है। उसके बाद कई काट प्रस्तुत किए गए। हर बार 
चुनावों में बात मुसलमानों के तुष्टिकरण की होती है, 
लेकिन इसको समझने की जरूरत है। मुसलमानों की 
आखिर सामाजिक, आर्थिक स्थिति क्या है। यूपीए के दूसरे 
कालखंड को सरकार क समय मुसलमानों से जुड़ी दो 
रिपोर्ट सामने आई। पहली सच्चर कमेटी और दूसरी है 
रंगनाथ मिश्रा कमिशन को रिपोर्ट। रंगनाथ मिश्रा कमिशन 
के रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस जारी है। केंद्र 
सरकार और जनहित याचिका दर्ज कराने के बीच ये 
मामला चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुसलमानों को या 
फिर कहें तो हिंदू, बौद्ध और ईसाईयों को छोड़कर जो 
माइनरिंटी है क्या उनको एससी, एसटी श्रेणी में रखते हुए 
आरक्षण दी जा सकती है या दिया जाना चाहिए। आरक्षण 
की बात हो रही है तो उसमें ये भी बात सामने आई है 
कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जो ओबीसी के 
अंतर्गत लाभ ले रहा है। करगिल और लक्ष्यद्वीप जैसे जगहों 
पर मुसलमान एसटी आरक्षण का भी लाभ ले रहा है। 
अभी हाल में एहर का जो ।0 प्रतिशत का आरक्षण आया 
है उसका भी मुसलमान वर्ग आरक्षण का लाभ ले रहा है। 
सारा मामला रंगनाथ मिश्रा कमिशन के दस प्रतिशत के 
आरक्षण और एससी समुदाय के आरक्षण को लेकर फंसा 


हुआ है। ये तो मुसलमानों की बेहतरी की बात करें तो कोई विशेष पार्टी को ओर से 


टेक्निकल बातें 
राजनीतिक तौर पर 
देखें तो 2006 में 
तत्कालीन प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिह 
के एक बयान को 
लेकर तब और अब 
भी पलटवार किया 
जाता है कि देश के 
पहले संसाधन पर 
हक मुसलमानों का 
होना चाहिए। 


अचानक से ऐसा नहीं कर सकता। जब तक 
सामाजिक, आर्थिक, शेक्षणिक स्तर पर उनका 
विकास नहीं हो पाता तो उनका विकास सं. 
भव नहीं है। ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए 
नहीं, बल्कि हर कम्युनिटी के लिए है। इसके 
लिए राजनीति में आना ही पड़ता है। 
मुसलमान काफी लंबे समय तक काग्रेस के 
साथ रहा या क्षेत्रीय पार्टियों के साथ रहा 
है। एक तरह से खुलकर बीजेपी की 


पप्पू पंचर वाला और 
अन्य नाम की संज्ञा दी 
जाती है। 

आखिरकार क्यों एसा 
बोला जाता है कि पंचर 
और बिरयानी का काम 
मुसलमान ना करे तो 
उसके यहां भुखमरी को 
स्थिति आ जाएगी। 
तुष्टिकरण पॉलीरिकल 
तुष्टिकरण हो सकता है, 
जिस तरह से राजीव गांध 


लेकिन अगर पूरा ` ने सुप्रीम कोर्ट क 
क्लिप देखा जाए तो मुखालफत भी करते रहे हैं | फेसले को बदल दिया 
उसमें कहा गया हे शा। इस तरह के 


कि देश के संसाधनों पर पहला हक महिला, एससी,एसटी 
और ओबीसी के बाद मुसलमानों का नाम लिया था, 
लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर सवाल उठता रहा है। इस 
पर पहले ही पक्ष-विपक्ष में बात हो चुकी है। पीएम मोदी 
ने भीलवाड़ा के एक जनसभा में जिस तरह से ये बात 
कही, ये सीधे तौर पर राजनीति में फायदा लेने वाला एक 
सीधे तौर पर बयान है। आमतौर पर सभी राजनेता चुनाव 
के दौरान ऐसा करते रहे हैं। कांग्रेस पर तुष्टिकरण का जो 
आरोप लगता आ रहा है, इसको लेकर कमिशन और 
आयोग की रिपोर्ट क्यों ऐसा कहता है कि 65 साल के 
बाद भी मुस्लिमों की हालत हिंदुओं और अन्य के प्रति 
काफी बदतर की स्थिति है। मुस्लिमों की सामाजिक, 
आर्थिक और शैक्षिक स्थिति काफी दयनीय है। सच्चर 
कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि उच्च शिक्षा और 
सरकारी नौकरियों में उनकी स्थिति काफी दयनीय है। एक 


तुष्टिकरण होते रहे हैं। उसी प्रकार भाजपा ने 
भी एससी-एसटी पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले 
को एससी समुदाय के दबाव में आकर पलट दिया 
था। ऐसे में ओबीसी और सवर्ण जाति के लोग कह सकते 
हैं कि उनके साथ भाजपा ने तुष्टिकरण किया है। देखा 
जाए तो पॉलिटिकल मजबूरी सभी की होती है लेकिन 
उससे किसी एक कम्युनिटी का भला हो जाता हो, ऐसा 
अभी तक देखने को नहीं 

मिला है। 2006 में देश के संसाधनों पर पहला हक 
सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि महिलाओं, एससी-एसटी 
का होना चाहिए, ऐसा मनमोहन सिंह ने कहा था, लेकिन, 
मनमोहन सिंह की सरकार ने भी ऐसा नहीं किया। 2006 
से 20]4 तक मनमोहन सिंह और 204 से 20]8 तक 
पीएम नरेंद्र मोदी रहे हैं। दोनों के समय में ट्रायबल सब 
प्लान के पैसे का हिसाब जब मांगा गया था। पता चला 


कि उस पैसे को माइनिंग की जगह तलाशने, मैपिंग करने 
में खर्च किया गया, जबकि इस योजना के अंतर्गत इस 
प्लान में सभी मंत्रालय पांच से ।0 प्रतिशत पैसा देते हैं। 
जिन क्षेत्रों में माइनिंग का काम होता है, उन क्षेत्रों के लोगों 
को पुर्नवास के लिए पैसे दिए जाते हैं। 

मनमोहन सिंह ट्रायबल एसटी का भला नहीं कर 
पाए, ऐसे में मुसलमानों का वो क्या भला कर सकते थे। 
जबकि देश में वे काफी समय तक पीएम रहे। हालांकि, 
अभी पॉलिटिकल परसेप्शन की बात है तो वो चुनाव है 
और ऐसी बातें होती रहेंगी। मुसलमानों की बेहतरी की बात 
करें तो कोई अचानक से ऐसा नहीं कर सकता। जब तक 
सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर पर उनका विकास नहीं 
हो पाता तो उनका विकास संभव नहीं है। ये बात सिर्फ 
मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर कम्युनिटी के लिए है। 
इसके लिए राजनीति में आना ही पड़ता है। 

मुसलमान काफी लंबे समय तक कांग्रेस के साथ 
रहा या क्षेत्रीय पार्टियों के साथ रहा है। एक तरह 
से खुलकर बीजेपी की मुखालफत भी करते रहे हैं। 
प्रैक्टिकल वोट के आरोप लगते रहे हैं। ओवैसी जैसे लोग 
रहनुमा बनकर आते रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो भी 
अपनी ही राजनीति को सही करने में लग जाते हैं। अब 
मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि उनको उनका अधिकार 
चाहिए, तो उसके लिए सरकार में जो भी है उसको हटाने 
को बजाए उससे अधिकार लेने का काम करना चाहिए। 
सरकार से उसे हटाने की स्ट्रैटजी के काम करने की बजाए 
उससे केसे अपने अधिकार लें, इस पर काम करने की 
जरूरत है। लोकतंत्र में सरकार बदलने का प्रावधान है ये 
सही है, लेकिन अगर कोई सरकार लंबे समय तक सरकार 
में है तो ऐसे में हाथ पर हाथ धरकर आइसोलेशन में 
जाकर नहीं रह सकते। समाज के मुख्य धारा में आकर 
मुसलमानों को जुड़ना चाहिए। 


i 


तमिलनाडु उन राज्यों में शुमार है जहां 
लोकसभा चुनावों के पहले चरण के दौरान सभी 
सीटों पर मतदान कराया जायेगा। मतदाता 
लोकसभा चुनावों में इस बात का फैसला करेंगे 
कि दिल्ली में किसको सरकार बनेगी या प्रध 
गनमंत्री कौन बनेगा। लेकिन इसके साथ ही राज्य 
का मतदाता इस बात का भी फैसला करने जा 
रहा है कि तमिलनाडु का राजनीतिक भविष्य 
कैसा होगा। प्रभासाक्षी की चुनाव यात्रा जब 
तमिलनाडु पहुँची तो हमने शहरी और ग्रामीण 


मतदाताओं के मन को टटोला। राजनीतिक दलों 


क बारे में पूछे जाने पर तो मतदाताओं की राय 
अलग-अलग रही लेकिन जब तमिलनाडु भाजपा 
अध्यक्ष क. अन्नामलाई क बारे में हमने प्रश्‍न 
पूछा तो सभी के चेहरे की खुशी देखते ही बनती 
थी। ऐसा लग रहा था कि तमिलनाडु को जनता 
अन्नामलाई को अपना भविष्य का नेता मान चुकी 
है। अन्नामलाई की सहजता, सुलभता और 
सहृदयता के सभी कायल दिखे। जिस तरह 
अन्नामलाई आम आदमी क हितों से संबंधित मुद्दे 
उठा रहे हैं उससे सिर्फ गरीब व्यक्ति ही नहीं 


घुँघट की बगावत 


Mil ॥॥॥॥ 


सरकार ओर प्रधानमंत्री का निर्णय मतदाता करेंगे 


बल्कि अमीर व्यक्ति भी प्रभावित दिखे। यहां 
हमें एक बात और महसूस हुई कि जिस तरह 
देशभर में भाजपा मतलब मोदी है उसी तरह 
तमिलनाडु में भाजपा मतलब अन्नामलाई दिखा। 
अन्नामलाई ने राज्य भर की अपनी यात्रा के 
दौरान प्रदेश के कोने-कोने में अपनी पार्टी की 
जड़ें मजबूत की हैं। संभव है इसका पूरा परिणाम 
इस लोकसभा चुनाव में नहीं दिखे लेकिन 
आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में भाजपा 
चमत्कार कर सकती है। तमिलनाडु की राजनीति 
द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच घूमती रही है 
लेकिन अब भाजपा यहां तेजी से आगे बढ़ रही 
है। लोगों से बातचीत में हमने पाया कि भाजपा 
तमिलनाडु में मुख्य विपक्ष का स्थान ले चुकी 
है। आंकड़ों के लिहाज से अन्नाद्रमुक भले मुख्य 
विपक्षी पार्टी हो लेकिन उसके अंदर भारी बवाल 
मचा हुआ है दूसरी ओर भाजपा पूरी एकजुटता 
के साथ आगे बढ़ रही है। जहां तक भारतीय 
पुलिस सेवा क पूर्व अधिकारी कुप्पुस्वामी 
अन्नामलाई की बात है तो वह जिस तरह की 
राजनीति कर रहे हैं उसको देखते हुए लगता नहीं 
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कि उन्हें राजनेता बने हुए चार साल ही हुए हैं। 
वह जिस कोयम्बदूर क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं 
वहां उनकी दीवानगी देखते ही बन रही हे। 
चुनाव प्रचार के दौरान अन्नामलाई जिस क्षेत्र में 
पहुँचते वहां पटाखे फोड़कर और ढोल की थाप 
के साथ उनका स्वागत किया जाता रहा। उनकी 
भगवा मिनी बस को देखने के लिए लोग घंटों 
तक खड़े रह कर इंतजार करते दिखे। सफेद ध 
।ती-कुर्ता पहने और टेढी-मेढ़ी दाढी तथा बिखरे 
हुए बाल वाले अन्नामलाई जैसे ही अपनी मिनी 
बस की छत पर आते वैसे ही उनके प्रति लोगों 
को दीवानगी देखते ही बनती थी। अन्नामलाई 
अपने हर पड़ाव पर लोगों से बात करते और 
विकास के लिए मोदी और भाजपा को वोट देने 
को अपील करते। इस दौरान भीड़ का जोश 
देखते ही बनता था। अपने चुनावी भाषणों में 
अन्नामलाई राज्य में सत्तारुढ द्रमुक और इंडिया 
गठबंधन के दलों की वंशवादी राजनीति और 
भ्रष्टाचार पर खूब प्रहार करते रहे। अन्नामलाई 
अपने चुनाव प्रचार के दौरान गरीबों के घर 
भोजन भी करते रहे। अन्नामलाई आईपीएस अधि 


कारी पद पर कार्य करने के दौरान भी उतने ही 
मृदुभाषी थे जितने आज हैं। वह अपने वक्तृत्व 
कौशल और जुझारूपन के लिए सिंघम के नाम 
से भी जाने जाते हैं। अन्नामलाई की उम्र मात्र 
39 साल है और वह तमिलनाडु में अब तक के 
सबसे कम उम्र के भाजपा अध्यक्ष हैं। भाजपा 
जिस तरह तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ा 
रही है उसके चलते खासतौर पर पहली बार 
मतदान करने वाले युवाओं का झुकाव भाजपा की 
ओर नजर आया। जब हमने लोगों से बात को तो 
उन्होंने कहा कि अन्नामलाई में बदलाव लाने को 
क्षमता है और उनका जुझारूपन तमिलनाडु की 
जनता को बड़े लाभ दिलवा सकता है। तमिलनाडु 
में पिछले दो चुनावों में भाजपा का अन्नाद्रमुक 
के साथ गठबंधन रहा। गठबंधन के तहत 209 
के लोकसभा चुनावों में तो भाजपा को कोई सीट 
नहीं मिली लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनावों 
में उसे जरूर चार सीटें मिल गयीं। इस बार 
भाजपा ने बड़ा दांव खेलते हुए अकेले लड्ने का 
फैसला किया और पार्टी कुछ छोटी पार्टियों के 
साथ तालमेल करक पूरी तरह अन्नामलाई के 


टीएमसी का कोर वोट बैंक मुसलमान 


लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 


को चंद घंटे ही बचे हैं, जब यह आलेख की 


लिखा जा रहा है। इसके साथ ही पूरे देश में 
रामनवमी की धूम भी मची रही। बंगाल में 
भी रामनवमी को शोभायात्राएं निकलीं, 
लेकिन यहां थोड़ा अंतर था। पहला अंतर 
तो यही था कि कोलकाता में हाईकोर्ट के 
आदेश के बाद ये यात्रा निकली, दूसरे 
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सोशल मीडिया 
पर वह संदेश भी खूब वायरल हुआ, जिसमें 
उन्होंने लोगों से इस मौके पर शांति और 
अमन कायम रखने का आहवान किया था। 
लोगों ने इसी क साथ कुछ समय पहले बीते 
ईद्‌ की उनको शुभकामना को जोड़ कर 
उनकी आलोचना भी की, जिसमें उन्होंने 
केवल और केवल बधाई दी थी। 

कई ने मुख्यमंत्री पर एक समुदाय विशेष 
को दंगा उकसाने का आरोप लगाने का 
संकेत करने वाला भी बताया। रामनवमी को 
शोभायात्रा पर मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, 
उससे भी ममता सरकार को कडी आलोचना 
हो रही है। हमें थोड़ा पीछे जाकर देखने को 
जरूरत है। बंगाल में राम को माननेवाले हैं 
लेकिन राम को इस व्यापक स्तर पर पूजा 
नहीं होती है। बंगाल मुख्यतः और मूलतः 
शक्तिपूजा का गढ़ है। यहां काली, दुर्गा, 
लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा मुख्य तौर पर 
होती है। यहां पूजा होती थी, सारे त्योहार 
मनाए जाते थे, लेकिन बीते दस-बारह वर्षो 
से यह चलन कुछ खास तौर पर हावी हो 
गया है। मुख्यमंत्री का जो संदेश है, वह 
पिछले साल को ध्यान में रखकर दिया गया 
होगा। पिछले के पिछले साल जब रामनवमी 


थी, तो उसी समय रमजान भी चल रहा था 
और शहरी इलाकों को छोड़कर अगर गांगेय 


~ 
~ 


इलाके या सौमांत क्षेत्रों में चले जाएं, तो 
चौबीस परगना वगैरह में यह शिकायत आयी 
कि जब उनका इफ्तार का समय था, तो 
बहुत तेज आवाज में डीजे बजाकर कुछ 
डिस्टर्बेंस पैदा की गयी। यह ट्रेंड देखा गया 
जैसा कि समुदाय-विशेष का आरोप है। 
उनके मुताबिक गाने भी कोई धार्मिक नहीं 
थे, बल्कि भड़काऊ थे। उसी तरह, यह भी 
आरोप है कि जो सरकारी शब्दों में जिन्हें 
अल्पसंख्यक हैं, गिरिजाघर या मस्जिद हैं 
वहां इस तरह के मामले देखने को मिले कि 
भगवा झंडा उन पर लगाए गए। यह सत्तापक्ष 
का और समुदाय-विशेष का भी आरोप है। 

इसका एक और पक्ष यह है कि टीएमसी 
का कोर वोटबैंक मुसलमान है। 
दो एम-महिला और मुसलमान-में एक 
मुसलमान ही है। इससे पहले दुर्गा-विसर्जन 
के समय भी कुछ उत्पात हुआ था और उस 
वक्त भी मुख्यमंत्री ने जो रुख अपनाया था, 
उसको काफी आलोचना हुई थी। उस समय 
भी वह काफी विवादों में आयी थीं। इसे 
वैसे एक तरफ से नहीं देखनी चाहिए। जहां 
तक हिंसा की बात है, तो इस बार उस तरह 
की हिंसा की घटनाएं नहीं हुई हैं, कम हुई 
हैं। उसी तरह एक और घटना ।7 अप्रैल को 
रामनवमी के दिन ही हुई है। चुनाव आयोग 


ने राज्यपाल क उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों 
में जाने पर रोक लगा दी है। सवाल यह है 
कि बंगाल क राज्यपाल इतने एक्टिव 

क्यों हें, और बंगाल ही नहीं, जो भी विप 
क्ष-शासित राज्य हैं, वहां के राज्यपाल 
अति-सक्रिय हैं। बंगाल हो, केरल हो या 
इस तरह के जो भी राज्य हैं, उन पर 
लगातार इस तरह के आरोप लगते हैं। कुछ 
राज्यपाल इस्तीफा दे रहे हैं और चुनाव लड़ 
जा रहे हैं। तो, राजनीतिक प्रश्‍न यह भी है। 
जहां तक टीएमसी और मुख्यमंत्री के संदेश 
का सवाल है, तो उनका मानना है कि 
हिंदुत्ववादी संगठन और उनके लोग उग्रता 
भड़का रहे हैं, वह थोड़ी सी इस तरह की 
बाधा उत्पन्न करते हैं। बंगाल को एक तरह 
से छावनी बना दिया गया है। 

उसका कारण यह है कि भ्रष्टाचार की 
जो घटनाएं हैं, चुनावी हिंसा को लेकर 
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार 
मिली है, कई सामाजिक कार्यकर्ता, जो 
टीएमसी के समर्थक थे, जैसे अपर्णा सेन, 
उन्होंने भी हिंसा की आलोचना की थी और 
ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। कहा 
कि उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका 
दूसरा पक्ष है, जो राज्य सरकार का मानना 


है, वह मानते हें कि केंद्र ने उनको लक्षित 


हुबली कॉलेज की हत्या के विरोध में बेलगावी में सोमवार को विभिन्न संघटनों के सदस्यों ने विरोध रैली निकाली । 


किया है और उनको घेरने के लिए केंद्र 
ने ऐसा कुछ किया है। हालांकि, इस बात से 
इनकार तो नहीं किया जा सकता कि पिछली 
बार जिस तरह से हिंसा हुई, चाहे वह विध 


है . 
_ै। नसभा का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, 


जिसमें आखिरी दिन ही दो अंकों में हत्याओं 
का आंकड़ा पहुंच गया, उसको देखते हुए 
ही इतनी भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात 
किए गए हैं, बंगाल को एक तरह से छावनी 
में बदल दिया गया है। बंगाल काफी 
संवेदनशील है और यहां चुनावी हिंसा 
का एक इतिहास भी रहा है। 

हालांकि, बंगाल में कभी धार्मिक दंगे नहीं 
हुए। यहां चाहे कम्युनिस्ट रहे हों या फिर 
टीएमसी की सरकार हो, यहां आजादी के 
बाद धार्मिक दंगे नहीं हुए हों। एक सवाल 
तो यह भी उठता है कि जब किसी राज्य 
का मुख्यमंत्री कहीं जा रहा हो या जा रही 
हो, तो उनके सामने आकर धार्मिक नारे 
लगाने वाले लोग कौन हैं? इस कोण से भी 
सोचना चाहिए। बंगाल में जो सत्तापक्ष है, 
वह लगातार केंद्र पर आरोप लगाता रहा है 


कि उसको फड नहीं दिए गए। कद्र ने . 


अपना पक्ष लगातार रखा है कि भ्रष्टाचार है, 
काम नहीं होता है। तो, दोनों का अपना पक्ष 
है। वैसे, अगर निष्पक्ष तौर पर देखें तो यह 
तो दिखता है कि गैर-भाजपा शासित राज्यों 
में ही सारी केंद्रीय एजेंसियां वहीं इतनी 
सक्रिय क्यों हैं? हालांकि, एजेंसियों का 
कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं और 
वे गलत करेंगे तो फिर उसक लिए अदालते 
हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों पर हमला तो 
किसी तरह जायज नहीं कहा जा सकता है। 
इससे तो संघीय ढांचा और प्रजातंत्र ही हिल 
जाएगा। 


नेतृत्व में चुनाव में उतरी है। अन्नामलाई को 
जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के 
आला नेताओं का आशीर्वाद हासिल है उसको 
देखते हुए राज्य में पार्टी के सभी नेता भी 
अन्नामलाई क साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम 
कर रहे हैं। तमिलनाडु में भाजपा ने अन्नाद्रमुक 
के दूसरे गुट के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओ. 
पनीरसेल्वम को अपने साथ रखा है। भाजपा 
समझ रही है कि जयललिता के बाद अन्नाद्रमुक 
का आधार खत्म हो रहा है। हालांकि जनता के 
बीच जयललिता के प्रति अब भी स्नेह है। 
इसलिए भाजपा ने पनीरसेल्वम को अपने साथ 
रखा हुआ है ताकि जयललिता से जुड़े रहे 
मतदाता भगवा दल क साथ जुड़ जायें। यदि 
भाजपा अन्नाद्रमुक के वोटबैंक को हथियाने में 
कामयाब रहती है तो तमिलनाडु की राजनीति में 
बड़ा बदलाव आ सकता है। भाजपा त्रिपुरा में 
वामपंथियों का गढ़ उखाड़ कर, बंगाल में तेजी 
से अपना आधार बढ़ा कर और गुजरात में तीन 
दशकों से अपना गढ़ बचाये रखने जेसे कई 
करिश्मे करके दिखा चुकी है इसलिए उसके इस 
दावे पर संदेह नहीं किया जा सकता कि तमि. 
लनाडु में आने वाले दिनों में उसका राज होगा। 
जहां तक अन्नामलाई के परिचय की बात है तो 
आपको बता दें कि वह कोयंबटूर से लगभग 
30 किमी दूर करूर जिले के एक किसान 
परिवार से आते हैं। वह राज्य के प्रभावशाली 
गौंडर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आईआईएम 
लखनऊ से एमबीए करने से पहले अन्नामलाई ने 
कोयंबटूर के एक प्रसिद्ध कॉलेज से इंजीनियरिंग 
की डिग्री हासिल को थी। उन्होंने कर्नाटक 
में एक पुलिस अधिकारी क रूप में आठ साल 
(20।-9) तक सेवा की। आईपीएस और 
पुलिस बल छोड्ने क बाद, उन्होंने एक एनजीओ 
को स्थापना को, जिसने पर्यावरण परिवर्तन पर 
काम किया। अन्नामलाई को पूर्व मु 
ख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी (ईपीएस) क 


समीक्षा बेठक 


कै 


सपन्त 


भोपाल। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय 
बाजूने गत मंगलवार को गोपाल में मंत्रालय से जुड़े 
कार्यालयों की समीक्षा बैठक की । दूरदर्शन कार्यालय में 
आयोजित इस बैठक में गोपाल दूरदर्शन 
पत्र सूचना कार्यालय 
अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। बैठक में श्री जाजू 
ने दूरदर्शन के मध्य प्रदेश चौनल और आकाशवाणी के 
कार्यक्रमों को और बेहतर किए जाने पर विचार विमर्श 
किया । साथ अन्य विभागों से बेहतर समन्वय के साथ 
कार्य करने को कहा । उन्होंने दूरदर्शन और 
आकाशवाणी द्वारा संदेशों को क्षेत्रीय भाषा में लोगों तक 
पहुंचने को कहा उन्होंने आकाशवाणी क प्रादेशिक 
समाचार एकांश द्वारा बुंदेली भाषा में समाचार दिए जाने 
को प्रशंसा की। 


, आकाशवाणी 
, और केन्द्रीय संचार ब्यूरो के 


दोहे ( चुनाव के ) 


चुनाव फिर से आ गए,लेके लाखों रंग 
4 मत फंसना तुम जाल में ,कोई भी हो संग ॥ 


तुमको तो बस देखना,कौन करे है काम। 
वोट उसे ही डालना, जो न पिलायें जाम।। 


शी झूठी बातों से बचे ,रहना है भरतार। 
५ हमें बचाना देश हैं,नाव तभी हो पार।। 


मिल झूल बनाना हमें,भारत को खुशहाल । 
चल न पाएगा कभी,दुश्मन अपनी चाल॥ 


॥ तभी हमारा देश तो, होगा बड़ा महान 
बढ़े मान शोभा सदा, जग में हो यश गान॥ 


करे देश निर्माण जो,वही भक्त इंसान। 
रक्षा सबकी जो करे उसका हो सम्मान॥ 


कि ` सीमा रंगा इन्द्रा 
(A) 
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घुँघट की बगावत 
साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए रणनीति की आवश्यकता 


विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जहां एक ओर नई-नई तकनीक का सहारा लिया जा शे 
रहा है वहां दूसरी ओर उन्हीं तकनीक के सहारे शातिर दिमाग अपराधी अपराध के नए-नए एड 
तरीके ईजाद करने में पीछे नहीं हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है साइबर अपराध जिससे दुनिया में | 
हर वर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। दुनिया में जिस तेजी से साइबर अपराध बढ रहा 
है, वह गंभीर चिन्ता का विषय है। पहलीबार जारी किए गए सर्वाधिक साइबर अपराध वाले की 
बड़े देशो की सूची में भारत भी है जो देश के समक्ष बड़ी चुनौती है। आव्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय के नेतृत्व में दुनिया भर के 92 शीर्ष साइबर अपराध विशेषज्ञों की अध्ययन 


रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया के सबसे अधिक साइबरे खतरेवाले देशोंमेंभारत दसवें स्थानपर ह । 
मौजूदा दौर में रूस में सर्वाधिक साइबर अपराध हो रहे हैं जबकि यूक्रेन और चीन दूसरे और तीसरे स्थानपरहै । इसके बाद अमेरिका, 
नाइजीरिया, रोमानिया, उत्तर कोरिया, ब्रिटेन, ब्राजील और भारत है । शोध से यह भी पता चलता है कि दुनिया भर में देशों में साइबर 


अपराध होते हैं। भारत में धोखाधड़ी और डाटाचोरी की घटनाएं अधिक होती हैं जिसपर अंकृश लगान सकार की जिम्मेदारी है। हालांकि 
सरकार की ओर से इसे रोकने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। इसका कारण है कि 


अपराधी कहां काम कर रहे हैं, यह पता लगाना बेहद मुश्किल है, इसलिए वे कानून की पकड़ से बाहर रहते हैं साइबर अपराधपर पूरी 
तरह अंकुश लगाने के विशेष उपाय और रणनीति बनाने की आवश्यकता है तभी इसे रोका जा सकता है। 


ताकि उचित मूल्य पर सही चिकित्सा सेवा उपलब्ध हों 


देश की चिकित्सा व्यवस्था स्वयं अनेक 
विसंगतियों की शिकार है। निजी और 
सरकारी अस्पताल सेवा से अधिक शोषण के 
केन्द्र बन गए हैं। इससे सबसे अधिक परेश. 
[नी गरीब मरीजों को होती है । इस सन्दर्भ 
में सर्वोच न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की है 
और कहा है कि मुफ्त इलाज में जो कोताही 
को जा रही है, वह चिन्ताजनक है। 
न्यायमूर्ति सुधाश धुलिया और न्यायमूर्ति पी. 
बी. वराले को पीठ के अनुसार, यह बड़ी 
चिन्ता की बात है कि अस्पताल बनाने के 
लिए जब सरकार से सस्ती दरों पर जमीन 
लेनी होती है तब यह बात कही जाती है 
कि हम समाज के कम आय वर्ग क लिए 
निःशुल्क इलाज के साथ 25 प्रतिशत बेड 
उनके लिए आरक्षित करेंगे, लेकिन वे ऐसा 
नहीं करते हैं। देशभर के अस्पतालों में आंखों 


के दौरान पीठ की यह टिप्पणी अत्यन्त ही 
प्रासंगिक है। पीठ ने कहा कि सरकार से 
सस्ती जमीन लेने के बाद जब अस्पताल बन 
जाते हैं तब वे व्यावहारिक स्तर पर अपने 
वादे से मुकर जाते हैं। निश्चित रूप से पीठ 
की टिप्पणी उचित है। ऐसे अस्पताल ऊंची 
दरों पर इलाज कर अपनी आमदनी बढ़ाते हैं 
और इसने व्यवसाय का रूप ले लिया 
है। यद्यपि इस मामले में सुनवाई अभी पूरी 
नहीं हुई है लेकिन शीर्ष न्यायालय ने जो 
बातें कही हैं वह अस्पताल प्रबन्धन के लिए 
मानवीय सन्देश भी है। अस्पतालों को इसे 
गंभीरता से लेने की जरूरत है जिससे कि 
कम आय वर्ग के लोगों का इलाज निःशुल्क 
हो सक। चिकित्सा सेवा का एक दूसरा 
पहलू डाक्टरों की कार्यशैली से सम्बन्धित है। 
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद्‌ 


के इलाज के लिए एक समान दर तय किए (आईसीएमआर) को एक रिपोर्ट में कहा 
जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई गया है कि दिल्ली के एम्स सहित १३ बड़े 


न किसी से कोई ईर्ष्या न कोई जलन 


परिंदों से सीखो कैसे नापना गगन 
रहते हैं हर परिस्थिति में मगन 

अपने में ही हमेशा रहते हैं मस्त 

न किसी से कोई इर्ष्या न कोई जलन 
न जूयादा खाते हैं न कम हैं खाते | 


दिनभर मोल -भाव 
सह कर मजदूरी करता 


न ही भविष्य के लिए कुछ हैं बचाते अपनी हथेली पर, 

खुली किताब है इनकी जिन्दगी अपनी किस्मत को , 
किसी से कुछ नहीं हैं छुपाते खुद ही रेखाएं गढ़ता। 
अच्छा लगता है उनको अपना घोंसला हड्डियों को गलाकर, 
चाहत नहीं कोई बड़ा घर बनाने को हर रोज लोहा करता। 
तिनका तिनका जोड़ कर बनाते हैं ठिकाना पेट की खातिर, 

नहीं समझते कोई जरूरत उसे सजाने की इंसानी मंडी में 

थोड़ा बड़ा जब होता है चल देता है घर छोड़कर हर रोज कटता। 

चला जाता है दूर कहीं अपना नया घर बसाने अपने सपनों को छोड़कर , 
जिंदगी में ऐसे ही आना जाना लगा रहेगा साइकिल के स्टैंड पर । 
लग जाएंगे ऐसे ही सब इंतजार करते करते ठिकाने वो नन्ही आंखों के लिए, 


रवींद्र कुमार शर्मा एक ख्वाब बुनता। 
घुमारवीं देती तो है सरकारें गारंटी। 


जिला बिलासपुर हि प्र पर उसको भला कौन सुनता। 


मजदूर ह कै 


हिंदी भाषा के उज्ज्वलतम नक्षत्रों में से एक 
हैं। उनकी उर्वशी के लिए ] सितम्बर ।973 को 
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करते समय खुद पर को 
डाक्टर आधा-अधूरा पर्चा लिखते हैं, जो गयी टिपप्णी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा था 
मरीजोंके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इस «गान ने जब मुझे इस पृथ्वी पर भेजा था तो 
लापरवाही को रोकने क लिए कन्द्र मरेर एक हाथ में हथौड़ा दिया और कहा कि जा 
सरकारको कड़े कदम उठानेको आवश्यकता तू इस हथौड़े से चट्टान के पत्थर को तोड़ेगा और 
है। गम्भीर चिन्ताकी बात तो यह है कि तेरे तोड़े हुए अनगढ़ पत्थर भी कला के समंदर में 
सर्वमें 9.8 प्रतिशत अधुरे पर्च में सब कुछ फूल के समान तैरेंगे। मैं रंदा लेकर काठ को 
गलत लिखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संघटन चिकनाने नहीं आया था, मेरे हाथ में कुल्हाडा था 
ने ॥982 में तकसंगत पर्चो को लेकर जिससे मैं जड़ता की लकडियों को फाड़ रहा था। 
अन्तराष्ट्रीय स्तर के दिशा-निर्देशों को लागू वाकई, परिस्थितियां चाहे अनुकूल हों या 
किया था। बाबजूद इसके विश्व में 50 प्रतिकूल, पौरुष और ललकार के कवि माने जाने 
प्रतिशत दवाएं अनुचति तरीक से मरीजों को वाले दिनकर ने अपने सिद्धांतों और कर्तव्यों का 
दिए जाने का अनुमान है। अधिकांश मरीजों कड़ा पालन व्यक्तिगत जीवन के साथ ही अपनी 
को यह मालूम नहीं हो पाता है कि उन्हें साहित्यिक कृतियों में आजीवन किया। स्वतंत्रता 
किस परेशानी के लिए कौन-सी दवा दी जा ग्राम के दिनों में अपनी रचना रेणुका में 
रही है। इसलिए मरीजों के हित में ऐसे (हमालय से भीम और अर्जुन लौटने की याचना 
कदम उठाने की जरूरत है,जिसमें उन्हें करने वाले दिनकर को जब लगा कि आजादी के 
हित मूल्य पर सही चिकित्सा सेवाएं मिल द्वाद हमारे नेता जनता का कार्य न करके भोग 
सकें। और विलास में आकंठ डूबे हुए हैं, तब उन्होंने 

दो राह, 

समय के रथ का घर्घर नाद सुनो, 
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, 
जैसी पंक्तियों का पाठ करने से भी गुरेज नहीं 
भ किया। दरअसल, दिनकर ने महान कवि, उत्कृष्ट 
गद्यकार, उत्साही गायक और शाश्वत वक्ता के 
तौर पर भारत के कण-कण को जगाने का प्रयास 
किया है। उनको कविताएं, किस्सों और किताबों 
ने हर पीढी को एक साथ जोड़ा है। 
जन-लोकप्रियता के मामले में किसी भी महाग्रंथ 
की तुलना में दिनकर की रचनाएं कमतर नहीं हैं। 
श उनको कविताएं किसी कम पढ़े-लिखे को उतनी 
ही पसंद है जितनी कि उन पर शोध करने वाले 
शोधार्थी को। रश्मिरथी की पंक्तियाँ भारत में 
शायद सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली पंक्तियाँ है। 


सरकारी अस्पतालों के लगभूग 45 प्रतिशत 


हर रोज आश्वासन और 


विकास से परे । उनकी प्रसिद्ध रचनाएं उर्वशी, परशुराम की प्रती 
अपनी मेहनत का थेला उठा । क्षा, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृति के चार 
वह जिंदगी से रोज, अध्याय, हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते सदैव 
नई सिरे से नई लड़ाई करता। 


5 अविस्मरणीय है। 
प्रीति शर्मा असीम यही कारण है दिनकर की रचनाएँ समय के 
हाथ कालजयी होती जा रही है और उनकी 


लेखनी से सामाजिक 
जड़ता पर किया प्रहार 


रचनाओं ने उन्हें भारत के उन साहित्यकारों की 
गौरवपूर्ण श्रृंखला में स्थापित किया है जिसमें 
हर युग में श्रेष्ठ माने जाने वाले ऋषि बाल्मीकि, 
महर्षि व्यास, कालीदास, तुलसीदास, कबीर, 
सूरदास, नानक जैसी देवतुल्य विभूतियां शामिल 
हैं। जिस तरह रामायण, महाभारत, रामचरित 
मानस, मेघदूतम, बीजक, नानक के दोहे आम 
संवाद में उद्धत किये जाते हैं उसी प्रकार दिनकर 
की रचनाओं को स्थान प्राप्त हुआ है। वर्तमान 
में धार्मिक चेतना की बात हो, सामाजिक चेतना 
को बात हो, राजनैतिक चेतना की बात हो, नैतिक 
चेतना को बात हो या किसी अन्य तरह की 
परिवर्तन की बात हो, उसे दिनकर की पंक्तियों से 
आहूत करने की व्यवहारिक परमपरा बन गई है। 
राष्ट्रकवि को इन शब्दों के साथ श्रद्धासुमन अर्पित 
हैं। 
याचना और रण देख, 
प्रेम और प्रहार देख, 
पौरुष और ललकार देख, 
नेतिकता और संग्राम देख, 
चाहे तो राजनीतिक चेतना देख, 
चाहे तो सामाजिक चेतना देख... 
चाहे तो ओज देख, 
चाहे तो जोश देख, 
दिन में रात का काल देख, रात में 
दिन का तप देख, 
स्वतंत्रता के रण में निशान देख, 
संघर्षों में तपी जवानी देख, 
सफर में पदचाल देख, 
चाहे तो हुनर बेमिसाल देख, 
चाहे तो दिनकर का हर अंदाज देख... 
शत कोटि ओज, शत कोटि जोश, 
शत कोटि संवेदना, शत कोटि करुणा, 
शत कोटि मर्म, पीडा, वेदना, शत कोटि ऊर्जा, 
शत कोटि चेतना, शत कोटि संसार की 
प्रतिबद्धता, 
शत कोटि दिनकर का रण देख ... दिनकर में 
हर काल का गान सुन, 
दिनकर में झंकार सुन, 
प्रेम , मानवता , सभ्यता, संस्कृति, क्रांति, 
प्रतिकार का थाप सुन, सिंहासन खाली करो 
कि जनता आती है का शंखनाद सुन...। 


बागेश्वर धाम : काव्य संग्रह सनातन का मील का पत्थर 


शब्दों से धर्म की भावों की धारा “बागेश्वर धाम काव्य 
संग्रह” में रचनाकार की रचनाओं का समावेश कर लेखक 
संजय वर्मा 'दृष्टि' ने इसे रचनाकारों के लिए धर्म 
विषयों में काव्य रच कर साहित्य जगत को दिये जाने 
वाला सनातन परंपरा का विलक्षण सम्मान का प्रतीक 
बताया है झहमरंग प्रकाशन को प्रकाशित कृति निसंदेह 
प्रशंसनीय है । इसी तारतम्य में भूमिका में लेखक ने यह 
बात ठीक कही -पाश्चात्य संस्कृति में लिप्त होने पर हम 
हमारे तीज त्योहारों से दूर होते रहे है द्य जैसा की शीर्षक 
से ही पता चल रहा है कि हिंदू धर्म हमें कितने उत्कर्ष पर 
ले जाते है द्य हिंदू धर्म बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब 
बागेश्वर धाम धार्मिक किताब का संस्करण रचा हो तो 
उसका तो कहना ही क्या? क्योंकि सनातन.,हिंदू राष्ट्र 
निर्माण एवं बालाजी के शब्द भाव और अर्थ जैसे 
त्रिवेणी हो। उसके द्वारा रचे काव्य सनातन भाव -विचार 
को परम्परा एवं संस्कृति झरने सी लगती है। तीज त्योहारों 
संग प्रकृति के विभिन्न रंगों को अपनी रचना में बखूबी 
से शब्द भाव को ढाला है काव्य के इस सौंदर्य -बोध को 
परखने के लिए पुनीत हृदय की आवश्यकता है। 

“जिंदगी का यह रूप जिंदगी के विभिन्न पहलुओं का 


दर्शन कराता है व जिंदगी में एक नए रंग भी भरता है [हर 
नारी भक्ति सशक्तिकरण का सजीव चित्रण करती काव्य 
रचना सृजनात्मक सोच की एक कशिश पैदा कर सच 
करने की अदम्य क्षमता रखती। लेखन क क्षेत्र में अपनी 
शसक्त पहचान बनाने वाले और मंच पर टीवी , 
आकाशवाणी को सक्रिय भूमिका निभाने वाले लेखक 
संजय वर्मा 'दुष्टि' रचनाकार से सभी भली-भान्ति परिचित 
है। नारी शक्ति स्त्री ही तो निडरता का साक्षात्‌ रूप होती 
है। बस साहस की बुलंदियों पर होंसलों का मकसद 
बरकरार रखना होगा ताकि सही मायने में सम्मान को अधि 
कारी बन सके। महिलाओं को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा 
देने से महिला सशक्तिकरण और भी मजबूत होगा। इस हेतु 
महिलाओं की सक्रियता की भूमिका होना चाहिए ताकि 
समाधान एवं मुश्किलों का सामना करने हेतु वे हर 
कठिनाइयों का सामना निडर होकर कर सक साथ ही 
अपने हक को परिभाषा को सही मायने में पा सक। 
विभिन्न विषयों को काव्य का माध्यम बनाकर सुन्दर 
अभिव्यक्ति प्रदान की है। वही अधिकतर काव्य रचनाओं में 
श्री बाघेशवर धाम को उपासना करती काव्य रचनाये 
समाहित है। 


हिन्दू धर्म के विभिन्न पहलुओं को पहचान की और 
उनके सनातन धर्म से हक को परिभाषा को विभिन्न 
रचनाओं के जरिये पहचान कराई बाघेशवर धाम काव्य 
संकलन में ऐसी कई एक से बढ़कर एक रचना समाहित 
है। लेखक इस दिशा में भी सक्रिय है उनका मानना है 
कि देश हिंदू राष्ट्र के साथ और भी मजबूत बने इस हेतु 
सनातन धर्म को आगे लाने को सक्रियता में देश 
के युवको की सक्रिय भूमिका होना चाहिए ताकि समाधान 
की रोशनी फैलाने की आवश्यकता एवं मुश्किलों का 
सामना करने हेतु वे हर कठिनाइयों का सामना निडर होकर 
कर सके साथ ही अपने हक की परिभाषा को सही मायने 
में पा सके ७ संजय वर्मा 'दुष्टि' ने साहित्य क क्षेत्र 
में ये कर दिखाया है। उनके सम्मान का परचम सदा 
लहराता रहे एवं उन्हें सम्मान मिलते रहे यही हमारी कामना 
है। संजय वर्मा 'दुष्टि' का बागेश्वर धाम काव्य संग्रह 
।00% दिलों में जगह बनाएगा इसमें कोई शक नहीं है। 
हमारी यही शुभकामनाएं है । निसंदेह सफलता की ओर 
अग्रसर होगा यही शुभकामनाएं है । 
समीक्षक- 
श्रीमती मंजू वर्मा 


घुँघट की बगावत 
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अपने दम पर बहुमत के साथ लगातार दो बार से केंद्रीय सत्ता 
को संभाल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु और 
केरल अब तक प्रश्न प्रदेश रहे हैं। इस लिस्ट में 25 सीटों 
वाले आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया जा सकता है। 
हाअबकी बार चार सौ पारहण के नारे में दक्षिण का अभेद्य 
बना किला फतह करने की कोशिश भी शामिल है। पार्टी को 
पता है कि जब तक वह अभेद्य समझे जाने वाले दक्षिण के 
दुर्ग में जोरदार सेंध नहीं लगाएगी, उसका यह नारा जमीनी 
हकीकत के नजदीक नहीं पहुंच पाएगा। यही वजह है कि 
पार्टी का शिखर नेतृत्व लगातार तमिलनाडु पर अपना ध्यान 
फोकस किए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित 
शाह की दक्षिण भारत की लगातार जारी चुनावी और सामान्य 
यात्राएं इन्हीं कोशिशों का उदाहरण है। तमिलनाडु में चुनाव 
बीत चुके हैं। राज्य के चुनाव नतीजों को लेकर अटकलबाजी 
और दावे-प्रतिदावों का दौर जारी है। 

तमिलनाडु में मौजूदा सत्ताधारी डीएमके का मोर्चा बढ़त की 
उम्मीदे पाले हुए है तो बीजेपी इस बार बड़ी सेंध लगाने का 
दावा कर रही है। बीजेपी के दावे की वजह है, प्रधानमंत्री की 
सभाओं में उमड़ती रही भीड। जिसे बढ़ाने में अमित शाह 
अपनी ओर से जोर देते रहे। लोकसभा सीटों के लिहाज से दा 
क्षण भारत क सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में 209 के आम 
चुनावों में भी अमित शाह ने पूरा जोर लगाया था। फिर भी 
पार्टी को 2074 क साढ़े पांच प्रतिशत के मुकाबले महज 3.6 
फीसद वोट से ही संतोष करना पड़ा था। राज्य में इस बार 
चुनाव हो चुका है। जिस तरह मोदी और शाह की जोड़ी ने 
इस बार राज्य में जोर लगाया, इसकी वजह से इस बार पार्टी 
की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। इसकी वजह है पार्टी की अरसा पहले 
से जारी तैयारी और तमिलनाडु में तेज-तर्रार और युवा 
अन्नामलाई के हाथ में पार्टी की कमान। अन्ना मलाई की 
सभाओं में उमड़ती रही भीड़ पार्टी की उम्मीदों को परवान 
चढ़ाने में मददगार बनती रही। 

अन्ना मलाई ने सात महीने तक ह्यएन मन, एन मक्कलहण 
नाम से राज्यव्यापी यात्रा की, जिसमें खूब भीड़ जुटी। इस यात्रा 
की बीजेपी हलक में महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया 
जा सकता है कि इसका समापन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 
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किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अन्ना मलाई का नाम अपनी 
सभाओं में खूब लेते हैं। अन्ना मलाई को उस कोयंबटूर सीट 
से मैदान में उतारा गया है, जिस पर ।998 और ।999 में 
पार्टी का कब्जा रहा। उस वक्त इस सीट की नुमाइंदगी करने 
वाले सीपी राधाकृष्णन इन दिनों झारखंड के राज्यपाल हैं। 
उनके जिम्मे तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल 
का चार्ज भी है। जब सीपी राधाकृष्णन कोयंबटूर से सांसद चुने 
गए थे, तब वे 4] साल के युवा थे। यह संयोग है कि कुछ 
और कि अन्ना मलाई इन दिनों चालीस की उम्र पूरी करने 
बाले हैं। 

यानी अगर कोयंबटूर से वे जीतते हैं तो वे भी सीपी राध 
कृष्णन को तरह युवा ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी को 
शिखर यात्रा की ओर जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि 
उसने जिस राज्य में भी पैर जमाया, वहां वह पहले छोटे भाई 
की भूमिका में रही। बाद में वह अपना प्रभाव बढ़ाते हुए बड़े 
भाई की भूमिका में आ जाती है और मौका मिलते ही शिखर 
पर पहुंच जाती है। दो चुनाव पहले तक बीजेपी हरियाणा और 
पश्चिम बंगाल में इंडियन नेशनल लोकदल और तृणमूल कांग्रेस 
के छोटे भाई कौ भूमिका में रही। बाद में उसने प्रभाव बढ़ाया। 
अब हालत यह है कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल 
अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है तो तृणमूल कांग्रेस 
उसकी चुनौती से पार पाने का उपाय खोज रही है। कुछ ऐसी 
ही स्थिति महाराष्ट्र में रही। पहले वह शिवसेना को बी टीम 
की तरह काम करती रही और पिछले कुछ चुनावों से वह 
पहले नंबर पर आ गई है। पंजाब में इसी तरह वह ।997 से 
लगातार शिरोमणि अकाली दल की बी टीम रही और इस बार 
उसने खुद को अकेले मैदार में उतार दिया है। कुछ इसी 
अंदाज में पार्टी तमिलनाडु में भी 998 में डीएमक के साथ 
रही तो 999 में एडीआईएमके को जूनियर पार्टनर बनी। 204 
तक वह अन्ना द्रमुक के साथ रही, लेकिन अब वह तकरीबन 
अकेले दम पर आगे आ रही है। 

हाल के दिनों में पार्टी तार्किक रणनीति के साथ मैदान में 
उतरती रही है। उसके वायदों और शासन के तरीके पर सवाल 
जरूर उठ सकते हैं, लेकिन रणनीतिक कदम के लिए उसकी 
प्रशंसा करनी होगी। प्रश्‍न प्रदेश बने तमिलनाडु को हल करने 


ज्यादातर चुनावी विश्लेषक लोकसभा चुनाव 
को दो हिस्सों में बाँटकर देख रहे हैं... एक वो 
राज्य जिनमें भाजपा को 20।4 और 2079 में 
तगड़ी जीत मिली थी... दूसरे, वो राज्य जिसमें 


उम्मीद को चिराग 


तन्हाइयो का सफर हैं तेरा और मेरा 
तन्हा कैसे कट पाये सफर अब मेरा 
आप तड़पते बैठे हो अकेले ही वहाँ 
जाने किस डगर पर साथ मिले तेरा 
उम्मीद की चिराग ही जला पा रहे हैं 
साथ होगा दिल को समझा पा रहे हैं 
जाने किस विधि साथ होगा अब तेरा 
जाने किस डगर पर साथ मिले तेरा 
कैसे भी हालात अब जीना ही पड़ेगा 
गम के आंसु खुद को पीना ही पड़ेगा 
कभी तो सफर में साथ मिलेगा तेरा 
जाने किस डगर पर साथ मिले तेरा 
कया कभी हम साथ- साथ हो पायेंगे 
हर हाल में पिया तेरे साथ जी पायेंगे 
कभी मन निराश ना हो मेरा और तेरा 
जाने किस डगर पर साथ मिले तेरा 
उम्मीदों के सहारे जीवन काट लेंगे 
गम व खुशी आपस में ही बाँट लेंगे 
तू बने राधा मेरी मै घनश्याम हूँ तेरा 
जाने किस डगर पर साथ मिले तेरा 
जी रहे केवल साथ की ही आश में 
बचा जीवन का सफर हो विश्वास में 
रब घटाये अब दुरीयाँ मेरा और तेरा 
जाने किस डगर पर साथ मिले तेरा 


के लिए पार्टी ने अरसा पहले काम शुरू कर दिया था। केद्रीय 
सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम शुरू 
कराया, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। 

इसके जरिए राज्यों को उनके पारंपरिक, सास्कृतिक 
और ऐतिहासिक रिश्तों के साथ जोड़ना शुरू किया। इसके 
तहत तमिलनाडु का काशी से संगम शुरू हुआ। काशी भगवान 
भोलेनाथ की नगरी है और तमिलनाडु में शैव परंपरा को मानने 
वालों की अच्छी-खासी संख्या है। महाशिवरात्रि के वक्त काशी 
में तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक के यात्रियों की बाढ़ रहती 
है। काशी और तमिलनाडु के 

करीबी रिश्तों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल दिलों में 
उतरने को कोशिश साल 2022 में तेज को। काशी-तमिल 
संगमन इसको अगली कड़ी क रूप में सामने आया। इसके 
बाद प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में विकास योजनाओं को तेजी 
लाने को कोशिश को। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 
शुरू को गई स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को पूरा करने का 
आश्वासन के साथ ही मछुआरों के कल्याण पर काम तेज हुए। 
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में रोड शो किए। 
तमिलनाडु ऐसा राज्य है, जहां की 87 फीसद आबादी हिंदू है। 
इसके बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और राज्य 
सरकार में मंत्री उदयनिधि मारन ने सनातन धर्म पर हमला 
बोला। भारतीय जनता पार्टी को इस बयान ने मौका दे दिया। 
जिसके खिलाफ ना सिफ प्रधानमंत्री मुखर हुए, बल्कि अमित 
शाह ने भी हमला बोला। तमिलनाडु के लोग एक बात 
पर खूब जोर देते हैं कि उनके यहां धार्मिक कार्ड नहीं चलता। 
इसीलिए बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा भी नहीं चलेगा। लेकिन 
प्रधानमंत्री क रोड शो में उमड़ी भीड़ हो या अमित शाह के 
कार्यक्रमों में जुटती भीड़, इस धारणा को कमजोर कर रही है। 
भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हिंदुत्ववादी राजनीति को दो 
दशक पहले तक उत्तर भारत में इतना तवज्जो नहीं मिलता था 
कि वह केंद्रीय सत्ता की अपने दम पर दावेदारी कर सके। 
लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कुछ इसी अंदाज में पार्टी 
तमिलनाडु में भी जोर लगाती रही । पार्टी तमिल सांस्कृतिक 
परंपराओं मसलन जलीकट्टू को बहाली का जहां समर्थन कर 
रही हैं। 


प्रमेशदीप मानिकपुरी 
आमाचानी धमतरी छ ग 


असल में सत्ता की लड़ाई 2026 में 


भाजपा का प्रदर्शन पिछले दो लोकसभा चुनावों 
में भी उल्लेखनीय नहीं रहा... हम कह सकते हैं 
कि पहले तरह क राज्यों में भाजपा डिफेंडर को 
भूमिका में है, यानी उसे अपनी सीटें बनानी हैं 
दूसरे तरह के राज्यों में भाजपा चौलेंजर की 
भूमिका में है, यानी वह दूसरे दलों को चुनौती दे 
रही है। हिन्दी प्रदेश के ज्यादातर राज्यों में भाजपा 
डिफेंडर की भूमिका में है, वहीं कर्नाटक को 
छोड़कर दक्षिण भारत क अन्य राज्यों में भाजपा 
चौलेंजर की भूमिका में है। 

दक्षिण के इन राज्यों में भी इस बार सबसे 
ज्यादा चर्चा तमिलनाडु की रही, जहाँ ।9 अप्रैल 
को पहले चरण में मतदान हो चुके हैं। तमिलनाडु 
चुनाव के नतीजे चार जून को पता चलेंगे लेकिन 
राज्य में भाजपा ने जिस तरह कैंपेन किया, 
उसपर एक नजर डालने से पता चलता है कि 
भाजपा और खासकर पीएम नरेन्द्र मोदी किस 
तरह चुनाव से बहुत पहले से किसी राज्य में 
चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। भाजपा को 
करीब से जानने वाले विद्वान और तुगलक पत्रिका 
के संपादक एस गुरुमूर्ति ने हाल ही में एक 
इंटरव्यू में रोचक नजरिया रखा। वर्ष 20]8 में 
जब पीएम नरेन्द्र मोदी चेन्नई की यात्रा पर गये 
तो वहाँ 'गो बैक मोदी' के नारे लगाये गये और 
सोशलमीडिया पर ट्रेंड कराया गया। गुरुमूर्तिं के 
अनुसार पीएम मोदी ने “गो बैक मोदी' ट्रेंड कराने 


स्वामी / मुद्रक / प्रकाश 


= 


mm _ जी मा 


वालों की चुनौती को गम्भीरता से लेते हुए उसी 
समय से तमिलनाडु की राजनीति में निर्णायक 
हस्तक्षेप करने की ठान ली। अप्रैल 208 से 
अप्रैल 2024 तक के घटनाक्रम देखें तो कहीं न 
कहीं गुरुमूर्ति की बात में दम दिखता है। 
हालांकि, उस ट्रेंड क पहले से ही पीएम मोदी ने 
तमिल जनता से इमोशनल कनेक्ट बनाने वाले 
संदेश देने शुरू कर दिये थे। फरवरी, 208 में 
परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ने पीएम मोदी ने छात्रों 
से कहा कि उन्हें दुनिया को सबसे प्राचीन भाषा 
तमिल न बोल पाने का मलाल है। बहुत से 
संस्कृत प्रेमी विद्वान मानते हैं कि भारत की सबसे 
प्राचीन भाषा संस्कृत है। 

ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा तमिल को दुनिया की 
सबसे प्राचीन भाषा कहने से एक नई बहस छिड़ 
गयी। उसके बाद पीएम मोदी ने कई मौकों पर 
तमिल को दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा बताया. 
.. जाहिर है कि यह कहकर पीएम ने दुनिया भर 
के नौ करोड़ से ज्यादा तमिल भाषियों के दिल 
का तार छू लिया होगा। बीते छह साल में पीएम 
मोदी कई बार तमिल को दुनिया को सबसे पुरानी 
भाषा बता चुके हैं और अब इसपर संस्कृतवादी 
भी रिएक्ट नहीं करते। 

कह सकते हैं कि पीएम मोदी के तमिल 
आउटरीच को तरफ यह पहला बड़ा कदम था। 
अगले ही साल एक युवा आईपीएस क 


= 


अन्नामलाई ने सितम्बर 2079 में सेवा से इस्तीफा 
देकर अगस्त 2020 में भाजपा जॉइन कर ली। 
अन्नामलाई तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 
उनका कैडर कर्नाटक था। जब अन्नामलाई 
इस्तीफा देकर भाजपा में आए तो इसमें एसी 
कोई नई बात नहीं थी कि प्रेक्षक चौकन्ने होते 
लेकिन महज एक साल बाद अगस्त 202 में 
36 वर्षीय अन्नामलाई को तमिलनाडु भाजपा का 
प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उनपर पूरे देश की 
नजरें टिक गयीं। 

अन्नामलाई तमिलनाडु भाजपा के इतिहास के 
सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष बने थे। अन्नामलाई 
ने एल मुरुगन को जगह ली थी जिन्हें 
अन्नामलाई के प्रदेश की बागडोर सौंपने के बाद 
मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। 

एल मुरुगन अनुसूचित वर्ग से आते हैं, जबकि 
अन्नामलाई ओबीसी वर्ग से आते हैं। 

अन्नामलाई का ओबीसी वर्ग से आना महज 
संयोग नहीं है... तमिलनाड की राजनीति पर 
ओबीसी वर्ग क नेताओं का दबदबा कोई छिपी 
बात नहीं है... ओबीसी अन्नामलाई और एससी 
मुरुगन को जोड़ी से भाजपा ने वही सोशल 
इंजीनियरिंग को जिसके लिए वह अन्य राज्यों में 
प्रसिद्ध हो चुकी है। अगले ही साल नवंबर 2022 
में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और 
तमिलनाडु को जोड्ने वाले एक सांस्कृतिक 


कार्यक्रम का आगाज हुआ। काशी तमिल 
संगमम नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम में करीब एक 
महीने तक तमिल कलाकार काशी में आयोजित 
विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। वर्ष 2023 
में मोदी ने जब नए संसद भवन का उद्घाटन 
किया तो उसमें गौरवशाली तमिल इतिहास एवं 
संस्कृति के प्रतीक के तौर पर पवित्र सेंगोल को 
स्थान दिया गया। 

तमिलनाडु क साधु-संतों ने दिल्‍ली आकर 
विधिपूर्वक सेंगोल की स्थापना को। 

दिल्ली के प्रगतिमैदान में एक सभागार का 
नाम तमिल मंडपम के नाम पर भारत मंडपम 
रखा गया... 2023 में ही अपने एक भाषण में 
पीएम मोदी ने तमिलनाडु के 00-7200 वर्ष 
पुराने उथिरामेरू शिलालेख में लोकतांत्रिक तरीके 
से ग्राम सभा सदस्य चुनने और हटाने के वर्णन 
का जिक्र किया। 

पीएम मोदी ने भारत को लोकतंत्र को जननी 
बताते हुए अपने बयान के प्रमाण के तौर पर 
तमिल शिलालेख का उल्लेख किया। पिछले पांच 
सालों में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान तमिल 
इतिहास एवं संस्कृति को 

मुक्तकठ से प्रशंसा का कोई भी अवसर पीएम 
मोदी ने नहीं छोड़ा। इस दौरान उन्होंने कई मंदिरों 
में दर्शन-पूजन किया जिनमें तमिलनाडु के तीन 
प्रसिद्ध मंदिर, श्रीरगम स्थित रंगनाथ मंदिर, 


A 


रामेश्वरम स्थित रामनाथस्वामी मंदिर और ध 
नुषकोड़ी स्थित कोदंडराम मंदिर भी शामिल थे। 
इन सभी मंदिरों का सम्बन्ध भगवान राम से माना 
जाता है। 

यह एक तरह उत्तर और दक्षिण भारत के 
आध्यात्मिक जुड़ाव को जनमानस में स्थापित 
करने का प्रयास था। फरवरी 224 में जब भारत 
रत्न की घोषणा हुई तो भारत में कृषि क्रांति के 
अग्रदूत और तमिल मूल के वैज्ञानिक कृषि 
वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का भी नाम था। 
स्वामीनाथन इस सम्मान के हकदार हैं। 


प्रिय पाठकों, 


र जन ध्यान 
एक जागरूक पाठक की 
है। 

आप सभी सुधी विज्ञजनों, 
क्षा की जाती है कि आप 
के माध्यम से इस अंक में 
यों की ओर ध्यान आकृष्ट 
मय पर कराते रहें ताकि उन 
त्ति से बचा जा सके। 


में च] [२ | है , गो 
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